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 राज्य-मंत्री

 निर्माण  श्र  भ्राता  मंत्री--श्री
 मे हरचन्द  खन्ना वाणिज्य  मंत्री--श्री  मनुभाई  शाह

 ware  मंत्री--श्री  नित्यानंद  कानूनगो

 परिवहन  मंत्री--श्री राज  बहादुर

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री--श्री  Yo  Fo डे
 स्वास्थ्य  मंत्री--डा  सुशीला  नायर

 गुह-काय  मंत्रालय  में  जयसुखलाल  हाथी

 वैदेशिक  काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री--श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन

 उद्योग  तथा  संभरण  मंत्रालय  में  संभरण  तथा  प्राविधिक  विकास  मंत्री--श्री  रघरामया

 पैट्रोलियम ait  रसायन  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री--श्री  श्रलगेशन

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री--डा०  राम  सुभग  सिंह
 शिक्षा  मंत्रालय  में  सांस्कृतिक  काय  मंत्री--श्री  हजरनवीस
 सिंचाई  विद्युत  मंत्री--डा  Fo  ल०  राव

 योजना  मंत्री--श्री  बन  रा०  भगत

 Hace  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री--श्री प्र ०  म०  थामस

 उद्योग  तथा  संभरण  मंत्रालय में  भारी  इंजीनियरिंग तथा  उद्योग  मंत्री--श्री  भरी  ना०  fag



 उपमंत्री

 पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री--डा  Ho  मो०  दास

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री--श्री  शाहनवाज़ खां

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  सें०  do  राम स्वामी

 परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  मूही उद्दीन

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री To  सुख  मति

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  ललित  नारायण  मिश्र

 शिक्षा  मंत्रालय में  श्रीमती  सौंदर्य  रामचन्द्रन

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री ato  रा०

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय में  श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन

 सामजिक  सुरक्षा  विभाग  में  उपमंत्री--श्रीमती  चन्द्रशेखर

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  जगन्नाथ  राव

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री--श्री  शाम  नाथ

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय में  उपमंत्री--डा  द०  स०  राज

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  दिनेश  सिंह

 उद्योग  तथा  संभरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  विभुघेन्द्र  मिश्र

 संचार  विभाग  में  उपमंत्री--श्री  भगवती

 सिचाई  ait  faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  श्याम धर  मिश्र

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  प्रकाश चन्द्र  सेठी

 श्रम  और  रोज़गार  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  रतनलाल  किशोरीलाल  मालवीय

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  wad  दर्शन

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री--श्री  श०  भास्कर

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री--श्री  रामेश्वर  साहू

 समान सचिव

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव--श्री  शिन्दे

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव--श्री  डा०  रिंग

 सिचाई  कौर  विद्या  मंत्री  के  सभा  सचिव  do  झ०  मेहदी

 प्रधान  मंत्नी  के  सभा  सचिव--श्री  ललित  सेन

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के
 सभा  सचिव--श्री  स०  qo  जमीर

 इस्पात  a  खन  मंत्नी के  सभा  सचिव--श्री  तिम्मय्था  ।

 )
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अन  दिल  संस्करण )

 Lok  SaBHA  Depates  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 sR

 लोक-सभा

 LOK-SABHA

 26  1964/5  1886

 ह  TS

 Tnurs  day,  November  25,  1954/Agranayana  3:  1886  (Saka)

 ee ee  ee  Om  I

 लोक-सभा  ग्यारह  ७  नस  हुई

 he  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 (  भ्रध्यक्ष  महोदय  |  पोठासं  न  gu |
 SPEAKER  in  the  chair.  J Mr.

 प्रदान  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अनुसूचित  बैंकों  द्वारा  बेक  दरों  में  विधि

 ~
 *  205,

 रा०  पी  ढब

 भी  यशपाल  सिह  :

 क्या  fart  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  सभी  भ्रनुसूचित  बैंकों  ने  1  1964
 से

 जमा  राशि  पर

 ब्याज  की  दरों  को  बढ़ाने  के  निर्णय  को  क्रियान्वित  कर  दिया  है  ;

 जमा  राशि  पर  बढ़ी  हुई  दरों  की  इस  नई  योजना  के  प्रति  विनियोजकों  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  :  हां  ।

 चूंकि  लम्बी  अवधि  के  लिए  जमा  की  जाने  वाली  रकमों  के  लिए  ब्याज  की  नयी  दरें

 ऊंची  इसलिए  ara  है  कि  जमाकर्ताश्रों  की  प्रतिक्रिया  अनिल  ही  रहेगी  ।

 श्री  रा०  गि०  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जब  से  यह  नई  योजना  लागु

 की  गई  तब  से  जमा  की  गई  रक़मों  में  कितनी  बढ़ोत्तरी  हुई  है  ?

 श्री ब्र  रा०  भगत
 :

 प्रभी  इसके  बारें  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता
 ।.
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 श्री  to  गि०  दुबे  :  क्या  इन  नये  भ्रनुदेशों की  दृष्टि  में  roe  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एसी  कोई  गई

 योजना  बताना  चाहता  है  जिससे  कि  वहां  से  धनराशियां  इकट्ठी  की  जा  सकें  ?'

 श्री  Wo  भगत  :  इस  प्रकार  की  योजना  के  भ्र ति रिक्त  भी  स्टेट  बैंक  के  कुछ  ऐसे

 कांक्षी  कार्यक्रम  हैं  जिनके  अन्तर्गत ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार के  बैंकों की  शाखाओं  का  विस्तार

 गा  कौर  ये  कार्यक्रम  चल  भी  रहे  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh:  Have  the  State  Bank  and  the  other  banks  imple-
 ented  these  decisions  ?

 Shri  R«  Bhagat  Yes,  Sir  All  have  implemented  these  decisions.

 श्री  हवा  नाम  तिवारी  :  1964  से  पहले  की  बैंकों  में  जमा  की  गई  राशियों पर
 ब्याज  बढ़या  जाएगा

 ?

 श्री ब०  रा०  भगत  :  जी  नहीं  ।  इस  योजना  के  लाग  होने  से  पहले  जमा  की  गई  राशियों  पर

 ब्याज  की  दरें  नहीं  बढ़ेंगी  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :  क्या  भारत के  रिज  बक  ने  ऐसी  कोई  व्यवस्था  की  है  जिससे  कि

 दरों को प्र्  RM!  उस  हिसाब  से  न  ac
 जिस  हिसाब  से  जमा अनुसूचित  बेक  अनजाने  में  ब्याज  की  अपनी

 की  दरें  बढ़ी  हैं
 ?

 श्री ब०  Uo  भगत  रिजर्व  बैक  का  बेकिंग  विभाग  बहुत  सके  इन  बातों की

 छानबीन  करता
 ह  ।

 incresse  hank  की॥ Shri  Kashi  Ram  Gupta:  Will  not  the i ai  wt  Vado  in  Dank  fa  tes  result  in  the

 fact  that  the  Co-operative  banks  shall  have  to  increase  their  rates  per  compul-
 sion,  and  if  so,  to  what  extent  has  the  relaxation  been  given  to  them  for

 increasing  their  rates?

 Shri  Bhagat
 with  an  increaSe  in  their  rates

 This  is  in  their  interest  as  their  deposits  willincrease

 श्री  काशी  राम  गीत  मैं  इस  उत्तर  को  समझ  नहीं  सका  |

 Me.  Speaker  The  hon.  Minister  has  said  that  an  increase  in  their  rates
 is  a  healthy  sign,  because  their  deposits  will  increase  with  an  increase  in  their
 rates

 श्री  जोखिम  प्राचीन  क्या  हम  बैंक  इंग्लैण्ड  द्वारा  दरें  बढ़ाये  जाने  FT  पुरा-पुरा  ध्यान

 रखते  ae यदि  तो  क्या  उनकी  दरों  की  विधि  का  हमारे  बैक  की  दरों  से  कोई  सम्बन्ध है  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  जी  नही ं।

 श्री  ना०  चतुर्वेदी  :  बैंक  जमा  की  गई  रक़मों  पर  किस  दर  से  ब्याज  asa  ऋण

 दी
 गई  राशियों  पर  किस  दर  से  ब्याज  लेते  हैं

 ?

 भो  ब०  Uo
 भगत  :  घोषित  की  गई  दरों  के  हिसाब  से  ही  इन  बातों  का  नियमन  होगा ॥

 शी
 शठ  ना०  चतुर्वेदी  :  क्या  उत्तर  दिया  गया  है

 ?

 महोदय  नये  आदेश  के  अनसार  इसका  नियामन  होगा  |
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 भी  ता०  चतुर्वेदी  :  वतमभान दर क्यों दरें  क्या
 +?

 Wael  महोदय  किसी  भी  बंक  में  जाकर  मालम  कर  सकत  हैं  ।

 निंदा  घाटों  योजना

 विद्या  चरण  चकी

 |  श्री  रामेश्वर  टाटिया

 श्री  मानसिंह उठ  पटेल
 *  206  श्री  जसवन्त  मेहता

 थ्री

 श्री  ७  rr

 श्री  बाब नाथ सह

 |  st
 Ao

 करेंगे  कि  : कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  में  पानी  के  उपयोग  के  लिये  नमंदा  घाटी  के  बेसिन  के  विकास

 के  बारे  में  हुई  प्रगति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 नमंदा  घाटी  की  विकास  योजना  को  शी  घ्नतया  आरम्भ  करने  में  क्या  रुकावटें  हैं
 ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  Fo  लठ  :
 are

 .  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 मध्य  प्रदेश  गुजरात  की  राज्य  सरकारों  की  ae  से  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 आयोग  ने  नमदा  जल-संसाधनों  के  विकास के  लिये  गवेषणा कर  ली  है  ।  पुना सा

 की  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  गई  हें  और  राज्य  सरकारों  को  अगली  कारवाई  के  लिये

 भेज  इन  में  तवा  ai  बड़ौच  सिचाई  योजनाएं  कार्यान्वनाथ  स्वीकृत हो  चुकी  हैं  ।

 पुनासा  परियोजना
 तीसरी  योजना  में  सम्मिलित  इसकी  परियोजना  रिपोर्टे  का  तकनीकी

 परीक्षण हो  रहा  है  ।

 गुजरात  सरकार  ने  अरब  बताया  हैं  कि  निंदा  के  पानी  के  बेहतर  भ्रनुकूलतम  उपयोग  के

 लिये  बड़ौच  परियोजना  में  कौर  सुधार  लाया  जा  सकता है  ।  इस  वैकल्पिक स्कीम  का  भी  अध्ययन

 किया जा  रहा  है  ।

 (@)  नर्मदा  घाटी  की  विकास  योजनायें  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  में  केवल  एक  बाधा  यह  है

 कि  नमदा  जल  संसाधनों  के  अनुकूलतम  विकास  के  लिये  गुजरात  कौर  मध्य  प्रदेश  की  सरकारों में

 सहमति नहीं  हो  सकी  है  ।  इस बारे  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  के  राज्यपाल  डा०  ए०  एन०  खोसला

 की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  बनाई  है  ।

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल :  नमदा  घाटी  स्कीम  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात

 सरकारों  के  बीच  कया  विशिष्ट  कठिनाइयां  azar  भ्रसहमतियां  और  डा
 ०

 खोसला
 की  इस

 समिति  ने  उन  कठिनाइयों  को  हल  करने  में  क्या  प्रगति  की  है  ?
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 डा०  Fo  राव
 :

 मुझे  यह  कहने  में  प्रसन्नता  है  कि  मुख्य  कठिनाई  निंदा  घाटी  स्कीम

 के  अन्तर्गत  पानी  के  बटवारे  की  जो  बहुत  कठिन  स्थिति  पैदा  करती  ।  कठिनाई यह

 पदा  हुई  है  कि  गुजरात  राज्य  स्थित  सोगाम  में  बांध  की  ऊंचाई  परेशानी  पैदा  कर  रही  है  ।  इस

 नाई  को  हल  करने  के  लिए  हमने  डा०  खोसला  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  स्थापित  की  हे  ।

 art  की  जाती  है  कि  यह  समिति  कहीं  जनवरी  के  महीने  में  अपनी  रिपोर्ट  देगी  ।  ..

 श्री  fren  चरण  शुक्ल  :  इस  समिति  के  कया  निर्देश-पद  हे  प्रो  कया  सम्बद्ध  सरकारों  ने

 उक्त  समिति  के  निश्चय  पर  चलने  की  सहमति  दी  भ्रमणा  क्या  वे  पहले  इसकी  जांच  करेंगे  कौर

 बाद  में  यह  निश्चय  करेंगे  कि  समिति  रिपोर्ट  उन्हें  स्व/का्य  होग  अथवा  नहीं  ?  क्या

 पंचाट  का-सा  रूप  है  अथवा  क्या  यह  प्रशासनिक  समिति  की  रिपोर्ट  होगी  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  समिति
 के  निदा-पद  बिल्कुल  व्यापक  हैं  ।  उन्हें  नमंदा  घाटी

 के  लिए

 मास्टर  प्लान  तेयार  करना  है  कौर  यह  भी  बताना  है  कि  किन  परियोजनाओं  को  पहले  आरम्भ

 किया  जाय  तथा  गुजरात  प्रौढ़  मध्य  प्रदेश  सरकारों  के  बीच  किस  प्रकार  लागत  कौर  लाभ

 का  बटवारा होगा

 माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बतला  दूं  कि  इस  बात
 की  राशा हैं हैं

 कि  इस  समिति  की  उप पत्तियों  को  सम्बद्ध  सरकारें  स्वीकार  करेंगी  क्योंकि  इस  समिति  की

 नियुक्ति  से  पहले  हमने  दोनों  राज्यों  के  साथ  इस  विषय  पर  विचार  किया  था  ate  वे  दोनों

 कार्यकर्तता-वर्ग  तथा  हरेक  बात  से  सहमत  हैं  ।  इसलिए  मैं  साधारणरूप  से  यह  wr  करता  हुं  कि

 उक्त  समिति  की  सम्बद्ध  राज्यों  द्वारा  आवश्यक  समझे  जाने  वाले  परिवर्तनों

 स्वीकार  होंगा  ।

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल :  मैं  खासतौर  पर  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या
 उन

 सरकारों  ने

 पहले  से  ही  इस  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  मान  लिया  है  अथवा  नही ं?

 डा०  Fo  ल०  राव :  मैंने  भी  इसी  बात  का  उत्तर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  का  कोई  विशिष्ट

 करार  नहीं  gat  किन्तु  चूंकि  इन  दोनों  राज्यों  से  हर  एक  स्तर  पर  निर्देश-पदों  तथा  समिति  से  सम्बद्ध

 ara  बातों  के  विषय  में  मशविरा  किया  गया  इस  प्रकार  की  प्राशि  करना  स्वाभाविक  है  कि

 इस  समिति  की  उप पत्तियां  दोनों  राज्य-सरकारों  को  स्वीकार्य  होंगी  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला
 :

 क्या  सरकार  नर्मदा  घाटी  परियोजना  के  महत्व  से  प्रवीण  है  क्योंकि

 गुजरात  के  लिए  यह  परमावश्यक है  ?  राज्यों  का  इस  मामले  में  मतभेद  है  ।  राज्य  सरकारों  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  करार  होने  में  at  कितना  समय  लगेगा  ताकि  यह  महत्वपूर्ण  परियोजना

 चालू  हो  जाय  ?

 डा०  Fo  Mo  राव  :  माननीय  सदस्य  की  बात  सही  है  ।  सरकार  को  नर्मदा  नदी  के  विकास

 के  परम  महत्व  का  पूरा-पुरा  ध्यान  है  क्योंकि  यह  एक  ऐसी  नदी  है  जिससे  हमें  सिचाई  सम्बन्धी

 तथा  विद्युत्  सम्बन्धी  लाभ  हो  सकता  जैसा  कि  मैं  बता  भी  चुका  हुं  कि  हमें  डा०  खोसला  की  समिति

 की  रिपोर्टे  जनवरी  में  प्राप्त  होगी  ate  तभी  हमारे  लिए  यह  संभव  हो  सकेगा  कि  हम  उनकी

 सिफारिशों  पर  अमल  करने  की  कार्यवाही  करेंगे  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  If  the  report  is  available  by
 January,  when  will  the  work  be  taken.up;  will  the  Central  Govt.  co-operate
 in  this,  and  if  so,  by  how  much ?
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 डा०  Fo  Ao  WA:  हमें  ज्योंही  समिति  की  उपपत्तियों  का  पता  कौर  ज्योंही  राज्यों

 के  बीच  अन्तिम  करार  होने  जो  मैं  are  करता  हूं  बात  भी  पूरी  हो

 तो  हम  तत्काल  पुना सा  शर  बड़ौच  की  परियोजना ग्र ों  का  काम  श्रारम्भ  करेंगे  क्योंकि

 इन  परियोजनाश्रों  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  कौर  इनके  लिये  तृतीय  योजना  में  उपबन्ध  भी  या

 मया है

 अध्यक्ष  महोदय :  वह  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  केन्द्र  का  भी  भ्रंश दान  रहेगा
 |

 डा०  Fo  ल०  राव
 :  इन  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  ऋण  से  ही  सहायता  मिलती  है

 ।

 श्री  चन्द्रभान  fag:  इस  परियोजना में  देर  होने  के  कारण  राष्ट्रीय  जनशक्ति  तथा

 उत्पादन  में  कितनी  हानि  हुई  है
 ?

 डा०  Fo  Ho
 राव

 :
 मैं  बतला  चुका  हूं  कि  इस  नदी  पर  हम  काफी  अच्छा  विकास-काय

 कर  सकते हैं  ।  इस  परियोजना से  हम  70  लाख  एकड़  भूमि की  सिचाई  कर  सकते हैं  तथा

 लगभग  15  लाख  किलोवाट  बिजली  पैदा  कर  सकते  हैं  ।  इन  बड़ी-बड़ी को  afte  में  रख  ते

 हुए  यह  कहना  कठिन  है  कि  कितनी  हानि  हुई  ।  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  इस  परियोजना  के

 न  चलने  के  कारण  देश  को  श्रमिक  हानि  हो  रही  है  ।

 थी  न  सि०  सहगल  :  कया  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  करार  जो  पहले

 gat  अपने  विचार  भेज  दिये  थे  ताकि  सरकार  अथवा  नियुक्त  की  जाने  वाली  समिति  उन  पर

 विचार  करे

 डा०  Fo  लठ  TA:  डा०  खोसला  वाली  समिति की  नियुक्ति  से  पहले  हमने  इस  पर

 विमर्श  किया  था  ताकि  हम  शीघ्रता  से  किसी  करार  पर  पहुंच  सकें  ।  हमने दो  बार  इस  मामले

 पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  किया  था  कौर  हमारा  समझौता  भी  था  किन्तु  वह  पूर्ण  करार

 नहीं था  ।  इसीलिए  हमने  सोचा  कि  इस  समस्या  को  हल  करने  का  यही
 एक

 बढ़िया  रास्ता  है  कि

 इसे  समिति  को  सौंपा जाय  ।  सितम्बर  में  इस  समिति की  नियुक्त  हुई  थी  are  आशा  की  जाती

 है  कि  वह  जनवरी  में  अपनी  रिपोर्टे  भेज  देगी  ।

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  उक्त  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  यह

 बताया  है  कि  बड़ौच  परियोजना  में  ax  भी  परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  जिससे  कि  नर्मदा  नदी

 के  जल  का  श्रेष्ठतर  ढंग  से  तथा  अ्रधिकतम  उपयोग  हो  सके  |  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का

 क्या  रुख  है  कौर  मध्य  प्रदेश  सरकार--जो  इसमें  भागीदार  है--की  प्रतिक्रिया  को  छोड़  कर  क्या

 यह  मांग  वास्तविक है  ?

 डा०  Fo  ल०  राव :  भारत  सरकार  की  दिलचस्पी  इसी  बात  में  है  कि  नमंदा  नदी  परियोजना

 का  विकास  श्रेष्ठतम ढंग  से  हो  ।  इसी  सिलसिले  में  हमने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  कौर  अब  हम
 उसकी  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Sheo  Narain:  Why  does  not  the  Central  Government  naticnalise

 ir  rigation  in  view  of  the  food  crisis in  the  country,  and  why  does  not  it  take  full

 powers  with  regard  to  it?  What  is  the  Government’s  reaction  to  it?

 .
 Mr.  Speaker:  This  is  a  matter  at  anininn OL  Opinion,  let  the  Government  ccnsicer

 jt  first.
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 श्री  बड़े
 :

 मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  सरकारों  का  कोई  समझौता
 न

 करने  में  क्या  बाधा
 aq

 रही है  ?  कया  यह  कठिनाई उनके  भ्रंश दान  के  भाग के  सम्बन्ध  में  है  अथवा  इस  परियोजना द्वारा

 पैदा  की  जाने  वाली  बिजली  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  है  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  जेसा  मैं  बतला  चुका  नौगाम  स्थित  बांध  की  ऊंचाई  के  कारण  ही

 यह  मतभेद  हो  रहा  दोनों  राज्यों  के  बीच  कोई  बड़ा  मतभेद  नहीं  ।

 भी  सुरेख  पाल
 :

 |  aft  रामेदवर  टाटिया  :

 * 207. < <  श्री  रा०  बुरा
 |

 श्री  विश्वास  प्रसाद  :

 tt  द्वारका  दास  मंत्री
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  संघ  सरकार ने  राज्य  सरकारों को  1965-66  के  लिए  नगर  विकास  योजनाएं

 तैयार  करने  का  काम  शुरू  करने  के  लिए  कहां  है  ;

 यदि  तो  जब  तक  कितने  राज्यों  ने  ऐसा  करने  के  बारे  में  अपनी  सहमति  प्रकट

 की  है  ;

 इन  नगर  योजनायें के  भ्रन्तर्गत  क्या-क्या  मुख्य  बातें  होंगी  ;  कौर

 इन  योजनायें  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  केन्द्र  राज्यों  को  किस  प्रकार  की  सहायता

 देगा ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Yo  ato  :  जी

 से  एक  विवरण सਂ  भा  पटल CHAN  रखा  है  |

 विवरण

 14  राज्यों  से  उत्तर  प्राप्त  हो  गये  हैं  ake  उन  में  से  कई  राज्यों ने  प्रारम्भिक  कार्य  हाथी  कर

 दिया है  |

 इन  योजनायें  के  भ्रन्तर्गत  निम्नलिखित  मुख्य  बातें  होंगी  :--

 (1)  भूमि  अवाप्ति तथा  विकास

 (2)  नगर  सफाई  तथा  नालियां

 (3)  विशेषतया  औद्योगिक  तथा  अल्प  arr  श्रीवास

 (4)  मन्दी  बस्ती  सफाई  तथा  सुधार  ate  मेहतरों  के  क्वार्टरों
 की

 व्यवस्था

 (5)  प्राथमिक  एवं  माध्यमिक  शिक्षा  जिसमें  माध्यमिक  स्तर  व्यावसायिक  तथा  तंकर्नीकीं

 प्रशिक्षण  सम्मिलित हैं  योजना  कें

 (6)  चिकित्सा  एवं  स्वास्थ्य  सुविधायें  योजना  के
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 (7)  प्रौढ़  साक्षरता तथा  शिक्षा

 (8)  नगर  सीमा  में  पड़ने  वाले  ग्राम-क्षेत्रों  का  विकास  योजना  के  ग्रनुसार )

 विकास  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 योजनाओं  को  चलाने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  गन्दी  बस्ती  की

 जल-प्रदाय  wife  जेसी  विशिष्ट  परियोजना ग्र ों  के  अधीन  है  ।

 श्री सुरन्द्  पाल  सिह  :.  विवरण  के  प्रतिम  पैरा  में  कहा गया  है  :

 योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 =  ी

 क्या  हम  इससे  यही  समझ  कि  विकास  ciara  की  तैयारी  पर  जो  व्यय  होगा  वह

 इतना  अ्रधिक  होगा  कि  राज्य  सरकारें  भ्रपने  संसाधनों से  उम  पूरा  नहीं  कर  a  उन्हें

 केन्द्रीय  सरकार से  सहायता  लेनी  पड़ेगी ?

 राज्य  सरकारों  के  पास  हमेशा  धन  की  कमी स्वास्थ्य  मंत्रों  सुशीला

 रहती  पर  यही  wa  लोगों  के  बारे  में  भी  है  ।  यदि  उन्हें इन  विकास  योजनाओं की

 तैयारी  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  मिले  तो  वे  अ्रधिक  से  काम  श्रारम्भ  करेंगे  ।

 श्री  aca  पाल  सिह  :.  क्या  गहन  विकास  के  लिये  देश  में  कुछ  एक  कृषि-श्रौद्योगिक

 कस्बों  को  भी  इस  स्कीम में  सम्मिलित करने  का  कोई  प्रस्ताव  ate  यदि  तो  उक्त

 स्कीम  के  अ्रन्तगंत  ऐसे  कितने  कस्बे  अ्राएग  ate  उनके  विकास  पर  कितना  व्यय  होने  की  सं  भावना

 ह ै?

 डा०  सुशीला  नायर  :  मझे  कृषि-प्रौद्योगिक  कस्बों  के  वारे  में  कोई  भी  ज्ञान  नहीं  |  aa

 स्कीम से  जो भी  निर्दिष्ट  है  वह  यह  है  कि  योजना ara  की  एक  चिट्ठी  राज्य  सरकारों  के

 गई  थी  जिसमें  उन्हें  बताया  गया  था  कि  वे  बड़े  बड़े  क़स्बों  सम्बन्धी  सर्वोपरि

 योजनाएं  तेयार कर  लें  ताकि  गन्दी  बस्ती  जल-प्रदाय  weal  इरादी  जैसी

 अन्य  अनेक  स्कीमों  को  उन्हीं  सर्वोपरि  fasta  योजनायें  में  सम्मिलित  किया  जाए  ताकि  वे

 अधिक  अच्छे  कस्बे बन  सकें  ।

 Shri  ४.  5.  Chaudhary:  Whether  in  view  of  the  food  shortage  as  also
 in  the  context  of  welfare  of  villages  the  Government  have  any  proposal  of

 diverting  allthe  money  towards  the  welfare  of  villages  which  was  otherwise  to
 ‘be  spent  on  the  development  of  sinall  or  big  cities  ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Development  plan  concerns  the  development  of

 one  or  two  Cities,  and  regional  development  is  also  there  under  which  composite

 development  schemes  pertaining  to  both  villages  and  cities  are  considered.

 Shri  Onkarlal  Berwa:  Whether  there  is  any  other  suggestion  from  the

 State  Governments  regarding  any  other  plan  besides  the  plans  which!  are  already

 there  ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  1  could  not  follow  this  quetion.  There  are  various

 plans  introduced  by  the  several  Ministries  and  they  are  going  on,  The  Planning

 Commission  had  written  to  the  State  Governments  in  1962  with  regard  to  the

 preparation  of  an  overall  development  Plan  for  towns  by  amalgamating  all  the

 ‘plans  into  aComposite  Plan.  Since  there  has  not  been  much  progress,  the

 Government  are  paying  their  attention  to  this  question.
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 Shri  achal  Singh:  What  would  be  the  main  features  of  this  city.

 development  plan  ?

 Mr.  Speaker:  Is  it  covered  by  the  Statement  ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  All  this  informaticn  has  been  furnisked  in  the.

 Statement.  Things  vary.  in  various  States.  Emphasis  shifts  according  to-

 the  importance  of  questions  pertaining  to
 varicus  States.

 श्री  स०  मो ०  बीजों  :  विवरण से  यह  पता  चलता  है  कि  विकास  योजनाओं  में  मुख्यतः

 गन्दी  बस्ती  सफाई  का  काम  होगा
 |  क्या  अशोक  कु०  सेन  आयोग  द्वारा  घोषित  गन्दी  बस्ती

 क्षेत्र  के  छः  शहरों को  केन्द्र ने  कुछ  धनराशि  देने  का  वायदा  किया  था श्रौर  यदि  तो  1964-65

 शरर  1963-64  के  लिए  उक्त  शहरों  सम्बन्धी  गन्दी  बस्ती  सफाई

 कानपुर  भी  शामिल  है--के  हित  सरकारों  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 मुझे  उस  धनराशि का  ज्ञान  नहीं  ।  यदि  श्रीवास  मंत्री  से

 प्रश्न  पूछा जाय  तो  वे  इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  मेरे  प्रश्न का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  .  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  मानन य  मंत्री  को  इस  प्रश्न  के  लिये  सुचना  चाहिय े।

 श्री  रंगा  :  ग्रन्थ  उनके  पास  यह  जानकारी  नहीं  होगी

 विवरण  की  एक मद  है  गन्दी श्री स०  मो०  बनर्जी  :.  कृपया  हमें  परिमाण  दीजिए  ।

 बस्ती  सफाई  रोक  सुधार ।  आपको याद  होगा  कि  इसी  विषय  पर  इस  a4  में  चर्चा हुई
 थी  ।.

 कौर  उस  समय  के  गृह-मंत्री  ने  तब  उस  विवाद  का  उत्तर  दिया था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  उक्त  पांच या  राज्यों  जिन  में  स्थित कई  क्षेत्रों  को  aes  सेन  समिति  द्वारा  गन्दी

 बस्ती  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  कितनी राशि  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री के  पास  इस  समय  कोई  जानकारी नहीं  ।

 माननीय  सदस्य  इसके  लिए  अलग  से  प्रशन  की  सुचना दें  तो  मैं  जानकारी  प्राप्त  कराऊंगा  |

 श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  बृहत्तर  बंगलौर के  लिए  भी  इस  में  कोई  योजना  सम्मिलित  की

 गई  कौर  यदि  तो  इस  अभिप्राय  के  लिये  किस  प्रकार  की  ate  कितनी  वित्तीय

 सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 डा०
 सुशीला  नायर

 :
 मैं  पहले ही  बता  चुकी हूं  कि  इन  विकास  योजनाओं  के  लिए  इस

 समय  कोई  भी  विशेष  वित्तीय  सहायता  नहीं  इस  समय  सड़क-तीसमार

 इरादी  जैसी  are  विशिष्ट  योजनाओं  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  की  गई  है  कौर  अब  उन

 योंजनाश्रों  को  सर्वोपरि  विकास  योजनाश्रो ंसे  संलग्न  करने  की  ही  बात है  ।  फिर  भी  हम  इस

 अ्रभिप्राय के  लिए  कुछ  धनराशि  अलग  से  रखने  की  कोशिश  कर  रहे  यदि  योजना  आयोग

 के  हमारी  बातचीत  सफल  हुई  कौर  हमें  अ्रभीष्ट  धनराशि  प्राप्त  हुई  तो  हम  उनकी

 सहायता भी  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  स०  मो०  बनर्जी ने  गन्दी  बस्ती  सफाई  कौर  सुधार के  बारे  में

 पूछा  उस  विषय में  ड्राप  व्या  कहना  चाहते  मेरा  विचार  है  कि  यह  विषय  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 का  है  }
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 निर्माण site  श्रीवास  मंत्रो  मेहर  | है  :  गन्दी  बस्ती  सफाई  तो  मेरे

 का  ही  एक  भाग  है
 ।

 यदि  मुझ से  पृथक्  प्रश्न
 किया  जाय  तो  मैं  निश्चित  रूपसे  उसका  उत्तर  दूंगा

 |

 Shri  Yashpal  Singh:  ‘Whether  the  Government  arc  catiticus  encugh
 as  Not  to  requisition  the  rural  cultivable  lands  while  develcpirg  the  citics  ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Country  and  Town  Planning  Bodies  have  been
 cxitioned  as  to  bear  in  mind  the  particular  utilisation  of  various  plots  of  lend
 while  they  undertake  overall  planning.

 Shri  Yashpal  Singh:  Villages  are  being  uprooted  for  settling  cities  end
 nothing  is  being  mentioned  about  them.

 श्री  बड़े  :  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया कि  गन्दी  सफाई  कौर

 किसी  मंत्री
 का

 दायित्व  किन्तु  विवरण की  मुख्य  बातों से  यही  पता  चलता  है  कि  इन

 योजनायें  के  अन्तर्गत  गन्दी  बस्ता  सफाई  तथा  सुधार ate  मेहतरों के  क्वार्टरों  की

 शामिल है  ।  अतः  इस  विवरण के  भ्रनुसार  गन्दी  बस्ती  सफाई  के  जब  प्रश्न  पूछे  जाएंग ेतो
 उत्तर  निश्चय ही  स्वास्थ्य  मंत्री  का  दायित्व  होगा

 अध्यक्ष  सहोदय
 :  माननीय  मंत्री  ने  बताया है  कि  इस  सम्बन्ध में  उनके  पास  यहां  कोई

 जानकारी  नहीं  ।  यह  बात  चुकी  है  |  श्री  स०  मो ०  बनर्जी ने  भी  यही  प्रश्न

 उठाया  था

 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  Whether  the  Government  are  aware  cf  the

 fact  that  these  Urban  Improvement  Trusts,  through  which  11:6८  plirs  vill  le

 implemented,  are  being  used  as  political  tools  by  the  State  Goverrments  ard

 that  such  non-official  members  have  been  included  therein  as  are  utilising  tf  (50

 Trusts  for  political  purposes  and  not  for  any  development  ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Idonothave  anyinformationinthis  regard.  Eut

 I  would  like  to  submit  thatthe  Improvement  Trusts  alone  would  notte  respon-
 sible  for  the  implementation  of  these  development  plans.  There  can  be  scme

 other  means  also.

 एक-सदस्यीय  महंगाई  भत्ता  झ्रायोग

 स०  मो ०  बुर्जों
 :

 थ्री  हाजी  :

 |
 श्री  स०  ला  द्विवेदी

 |
 श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 नें  208.  श्री  सुबोध  :

 |  श्री  प्र०
 :

 |  श्री  बजाज  सहकारी
 :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :
 |

 श्री  युद्धवीर  fag  चौधरी
 :

 |

 Lait ag  :

 कया  वित्त  मंत्री यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों के  महंगाई  भत्ते  के  प्रश्न पर  विचार  करन

 के  लिए  नियुक्त  किये  गये  एक-सदस्यीय  झ्रायोग ने  अपना  कार्य  आरम्भ
 कर  दिया है  jy
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 इस  बारे  में  कितने  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्या  किसी  संघ/संस्था.  तथा  फेडरेशन
 जिन्होंने

 आयोग  का  बहिष्कार  किया

 था  ज्ञापन  पेश  किये  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 योजना  मंत्री  ब०  भगत  )  जा  att  महंगाई  भत्ता  जांच  झ्रायोग  ने

 अपना  काम  पहली  सितम्बर  1964  से  शरू  किया  है  |

 मूल  ज्ञापनों की  संख्या  63  है  ।

 जांच  झ्रायोग  के  पास  इस  बात  की  पुरी  जानकारी  नहीं  है  कि  कितने  अथवा

 कौन से  संघों /  संस्थापकों  या  फेडरेशनों  ने  इस  आयोग का  बहिष्कार  किया है  |  जानकारी  इकट्ठी

 की  जाएगी  दौर  सभा-पटल  पर  रखी  जायगी  ।

 संघों  संस्थाओं  कौर  फेडरेशनो ंने  जांच  area का  बहिष्कार  इसलिये  किया  था

 कि  उनकी  मांग थी  कि  आयोग को  जांच  के  लिये  सौंपे  जाने  वाले  विषयों  महंगाई  भत्ते  के

 qa  )  जिसकी  सिफारिश  वतन  ata
 ने

 की  पुर्नविचार  के  लिए  सम्मिलित

 कर  लिया  जाय  ate  अन्तरिम  सहायता दी  जाय  ।

 श्री स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री को  मालम है  कि  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों

 की  संस्थापकों  र  फंडरेशनों  ने  एक  देशव्यापी  आन्दोलन  we  किया  हैं  ate  प्रतिरक्षा  सिब्बन्दियों

 )  के  लगभग  121  संघों  ने  हड़ताल करने  का  निश्चय  किया  शर  यदि

 तो  सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही की  है  कि  उक्त  आयोग महंगाई  भत्ते  के  पुरा  करने

 कौर  अन्तरिम  सहायता के  सामान्य  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  कर  ?

 श्री  न्  रा०  भगत  हमें  मालम  हैं  कि  आन्दोलन शुरू  किया  गया  किन्तु  जहां  तक

 सरकार का  सम्बन्ध है  हम  नें  सारी  स्थिति  स्पष्ट कर  दी  है  ।  हमने  आयोग  से  प्रार्थना  की  है  कि

 वे  झ्र पनी  उपजातियां  शीघ्र  ही  बता  दें  प्रौढ़  मेरा  विश्वास है  कि  वे  अगले  महीने  ast  रिपोर्ट

 द्ग  हमने  सम्बद्ध  फेडरेशनों  शादी  की  श्रावश्यकताओओं को  पुरा  करने  के  लिए  कोई

 भी  कसर  नहीं  उठा  रखी है  ate  हमने  अपनी  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट कर  दी  है  ।

 श्री स०  Alo  बनर्जी  क्या  माननीय  मंत्री को  इस  बात  का  ज्ञान है  कि  इस

 1964  में  ही  समूचे  वर्ष  की  औसत वृद्धि  10  प्वाइंटों  पर  पहुंच गई  है  ।  जो  वेतन

 amar  की  एक  सिफारिश  द्वारा  पुरी  होती  कौर जब  ate  10  प्वाइंट ों की  वृद्धि  गी  तो

 वेतन  दरों  किशोर  arr  पुनरीक्षण होगा  ?  यदि  तो  सरकार  द्वारा  महंगाई  भत्ते
 को  बदलने

 अथवा  केन्द्रीयਂ  सरकार के  कर्मचारियों  की  इस  मांग  पर  कि  कम  सें  कम  10  रुपये  की  अन्तरिम

 सहायता की  एकदम  वृद्धि  दी  जाय  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  यह  बात  विचाराधीन

 Pee
 श्री  स०  सो०  अनर्जी  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न का  उत्तर  नहीं -  देया  है  ।  इस  बात  के  अतिरिक्त

 पिक  आयोग इस  पर  विचार कर  रहा  है  मेरा  यह  प्रश्न है  कि  क्या  इस  10  a catgat  की  वृद्धि के  कारण

 कोई  अन्तरिम  सहायता दी  जा  रही  है  ।
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 meat  महोदय  :  क्योंकि 10  प्वाइंट ों  की  वृद्धि  हुई  वह  यह  क  चाहते हैं  कि

 may की  foe  को  छोड  कर  सरकार  को  10  रूपये की  अन्तरिम  सहायता  देने  पर  विचार

 करना  चाहिये  |

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  मैं  कह  चका  हं  कि  यह  बात  विचाराधीन

 श्री  स०  मो ०  मेरी  रक्षा  कीजिये  |  मरा  प्रथम  प्रणत भिन्न  था  ।  एक

 सदस्य  अयोग  की  सिफारिशों  के  अ्रतिरिक्त

 meat  महोदय  :  उन्होंने यह  प्रश्न  पूछा  है  कौर  इसका  उत्तर  भी  दिया  जा  चका  |

 शी
 स०  सो ०

 यह  बहुत  आवश्यक  प्रश्न है

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  यह यह  बात  जानता हूं  ।  इसीलिये  मैंने  प्रश्न  को  दोहराया  art  और

 उत्तर  प्राप्त  किया  ary

 श्रीमती  सावित्री  निगम :  क्या  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों से  प्राप्त  ह हुए  ज्ञापनों पर  भी  विचार

 किया  जा  चुका  श्र  क्या  उनकों  कोई  भ्रन्तरिम  सहायता  दी  जाने  वाली  है  क्योंकि  उनकी

 स्थिति  बड़ी  विकट  है  ?

 श्री  ब०
 आयोग  को  जो  भी  ज्ञापन  प्राप्त  वह  उस  पर  निश्चित रूप  से

 विचार  करेगा  |
 कोई  सहायता  अथवा  रियायतें देने  की  बात  आयोग की  रिपोर्ट  के  बाद  ही

 ली  जाएगी

 Shri  Hukam  Chand
 Kachhavaiya:  By  what  time  willthese  recommen-

 dations  be  implemented  ?  What  is  the  reason  for  delay  ?  Ts  not  it  the  reason
 that  the  Government  has  to  pay  a  lot  and  is  delaying  therefore  ?

 Shri छ  .  Bhagat  The  report  is  awaited.  We  willconsider  the  ques-
 tion  when  the  report  comes.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Why  is  there  09189  ?

 Shri  B.  R.  Bhagat  Where  is  the  delay  ?

 att  नाथ  पाई  :  म्यों  तथा  मजरी  संबंधी  सर्वोपरि  नीति  के  प्रशन  पर  उस  रोज  उत्तर  देते

 ए
 वित्त  मंत्री  ने  यह  बताने  की  कृपा  की  थी  कि  बुनियादी नीतियों  के  निर्माण  में  सरकार इस  प्रश्न को

 सदा  carat  Fait  |  ae  राज  के  दिन  निर्वाह  अंक  156  तक  पहुंच  चुका  है  जब  कि  पिछली बार
 सरकार ने  केवल  10  प्वाइंट  बढ़ने  पर  एक  प्रकार  की  छुट  दी  कौर वह  भी  केवल  50 प्रतिशत के

 लिए  ;  इस  विषय  में  एक-सदस्यीय  आयोग  की  सिफारिश  का  कोई  भी  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  तो

 वित्त  मंत्री  के  हाथ की  बात  थी  कि  वें  इन  10  प्वाइंटों  पर  शेष  दें  भत्ता  दे  देते  ।  ईसी के  अब

 और  10  प्वाइंट ों  की  विधि हई  है  ।  इन  लगातार  विधियों  से  अल्प  are  के  कर्मचारियों  जो

 दीन  झ्र वस् था हो  रही  है  उसको  दृष्टि  में  रखते  हुए  वित्त  मंत्री  कोई  तुरन्त  सहायता देंने  के  बारे  में

 बया  कदम  उठाना चाहते  हैं  ?  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  aia  के  अ्रतिरिक्त  कि  सरकार  द्वारा  इंस  पर  भी

 बिचार  किया  सरकार  HS  कार्यवाही  करे

 अत्यंत  महोदय
 :  इतना ही  पर्याप्त है  ।
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 वित्त  मंत्री  ति०
 त०  कृष्णमाचारी  माननीय सदस्य  के  प्रश्न  में  कई  बातें  समा  गई  हैं

 ।

 मैं  जानकारी  न  दे  कर  उन  संबंधी  जानकारी  देकर  जिन  पर  सरकार  का  कोई  भी

 विशेष रुख  उन्हें  ग़लत  मार्ग  पर  नहीं  लेना  चाहता  |

 रहा  भ्र भी हाल  ,  में  हुई  वृद्धि  का  प्रश्न  ।  यह  एक  ऐसा ही  ara  है  जिसके  कारण  हमने

 पहले  भी  महंगाई भत्ता  दिया
 था

 ;  इसीलिए  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  यह  विषय  विचाराधीन

 श्री स० स०  मो०  बनर्जी  :  वे  तो  जवाब  नहीं  देना  चाहते  |

 झष्यक्ष  महोदय  :  श्री  नम्बियार |

 श्री  नम्बियार
 :  इस  बात को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  मूल्यों  की  वृद्धि  156 प्वाइंटों तक  पहुंच

 चुकी  है  ।  जसा  wat  बताया  भी  तथा इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  द्वितीय  वेतन

 प्रयोग  के  ATA  कौर  अधिक  दर  से  महंगाई  भत्ता  दिया  जाना  निश्चित  FAT  सरकार  तुरन्त

 10  रुपये  की  daha  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार कर  रही  है  are  आयोग के  निश्चय  एवं

 निर्णय  जिसमें  देर  होने  की  संभावना  प्रतीक्षा  नहीं  करेगी
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनर्जी ने  इसी  बात  को  दुहराया था  और  श्री  नाथपाई  ने  भी  यही
 प्रश्न

 पुछा था

 श्री  नम्बियार :  दुर्भाग्यवश ,  इसका  उत्तर  दिया  गया  ।  हम  इसी  बात बात  का  उत्तर  जानना

 चाहते थे  ।  हम  मूल  प्रश्न  से  टूर  होते  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सरकार  यह  क  हे  कि  प्रश्न  इस  समय  विचाराधीन  है  तो  मैं  क्या  कर

 सकता  क्या  मैं  मंत्री  जी  को  मजबूर  कर  सकता  हुं  कि  वे  तुरन्त  उत्तर  दें
 ?

 श्री  त्रिदिव gare  चौधरी  :  सरकार  की  मंजूर  हुई  यही  नीति  थी
 कि  हर  10 प्वाइंट पर  भत्ते  में

 विधि हो  ।  तब  इसको  कार्यान्वित करने  में  सरकार  की  क्या  भ्रड़चन  है
 ?

 meat  महोदय  :  किसी-न-किसी  रूप  में  यही  प्रश्न  बार-बार  पुछा  जा  रहा  है  ।

 aft नाथ  पाई  :  मेरे  विचार  में  इसका  उत्तर  स्पष्ट  नहीं  ।

 श्री  रंगा  :  प्रश्न यह  है  कि  अरपना  अंतिम  निश्चय  करने  से  पहले  क्या

 सहायता  देने  की  पा  करेगी
 ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  स्थिति इस  प्रकार  है  ।  इस  बात  से  किसी  को  इन्कार  नहीं  कि

 जीवन-यापन  व्यय  किसी  विशेष  स्तर  पर  स्थिर  हो  चुका  है  जिसके  आधार  पर  सरकारी  कर्मचारियों

 को  शर  अधिक  महंगाई  भत्ता  मिलना  चाहिए  था  ।  ;  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  है  ।

 सरकार  तक  जो  देती  रही  है  वह  वैसे  भी  भ्र धिक ृत  है  ।  यह  बात  सरकार  भी  मंजूर  कर  चुकी

 है  ।  प्रश्न यह  है  कि  क्या  यह  ot  किया  जाय  अथवा  एक-सदस्यीय ara  की
 रिपोर्ट

 के

 यदि  उस  रिपोर्टे से  स्थिति  का  कोई  परिवर्तन  हो--एक  ऐसा  विषय  है  जो  सरकार  के  विचाराधीन

 शहरों यह  भी
 कि

 क्या  हम  इस  बात  की  घोषणा  करें  कि  श्रब  कया  दिया  जाने  वाला
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 हमने  कोई  भी  परिवर्तन  मंजूर  करना  स्वीकार  किया  है  क्योंकि हमारा  विश्वास  है  कि  एक-सदस्यीय

 झायोग की स्थिति की  स्थिति  पंचाट की  सी  है  ।  किसी  ऐसी  बात  के  परिणामस्वरूप जो  भी  फिया

 श्री  स०  भो ०  बनर्जी  :  एक-सदस्यीय  का  इस  बत  से  कोई  भी  सरोकार  नहीं  ।

 श्री  ति०  ५ हँ ५  कृष्ण माचा रों  :  माननीय सदस्य  कृपया  .  .  .

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  आप  एक-सदस्यीय  के  नाम  पर  हर  मामलों  में  देर  कर  रह  हैं  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  मौका  मिलेगा  ,

 किन्तु जब  मैं  किसी  बात  का  उल्लेख  कर  रहा हूं

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  इसी  सभा  में  यह  प्रा श्वा सन  दिया था  ।

 महोदय  :  क्या  उसे  चरागे  बढ़ने  देंगे  या  नहीं

 श्री  स०  मो०  :  वे  अपने  से  पीछे  हट  रहे  हैं  ।

 महोदय  :  उन्हें  कम-से-कम  तो  उत्तर  सुनना  पड़ेगा  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  हम  अच्छा  उत्तर  सुनने की  रखते हैं  |

 meat  महोदय
 :

 मैं  उस  सम्बन्ध  में  कछ  नहीं  कह  सकता  ।  उनके  विचार से  उत्तर

 ठीक  नहीं  ।  उन्हें भी  तो  सुनना  है  ।

 श्री स०  Alo  बनर्जी :  हर  एक  व्यक्ति  ने  एक-सदस्यीय  aa  का  बहिष्कार किया  है  ।

 at  ति०  ao  कृष्णमाचारी :  स्थिति  यह  ॒  है  कि  सरकार  age  शब्दों  से  पीछे  नहीं  हटी  है  ।

 लोगों को  जो  भी  लाभ  पाने  का  प्राधिकार  उन्हें  वह  मिल  जाएगा  |  अरब  यह  प्रश्न  विचाराधीन

 है  कि  क्या  सरकार  उस  बात  घोषणा करे  जिससे  वह  इस  समय  सहमत  है  अथवा वह  एक  सदस्यीय

 आयोग की  रिपोर्ट  पहले  खाने  प्रौढ़  उस  रिपोर्ट  से  शायद  स्थिति  बदल  जाएगी  ।  यहीं  मामला

 विचाराधीन

 Shri  Rameshwaranand:  Thehon.  Minister  has  said  that  the  employees
 are  facing  hardship  on  account  of  the  rising  spiral  of  prices;  that  is  why  the

 Government  are  considering  this  aspect.  Since  the  State  Government  employees
 also,  like  the  Central  Government  employees,  are  facing  hardship  due  to  the

 rising  spiral  of  prices,  would  the  Central  Government  instruct  the  State
 Governments  accordingly  in  this  regard ?

 Mr.  Speaker:  That  is  a  different  question.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  The  Central  Government  employees  were

 given  Rs.5  ,  but  the  State  Governments  did  not  sanction  that  much  even  nor

 did  they  give  any  allowance  to  their  emplo
 object  to  it  ?  yees.

 Did  the  Central  Government

 Shri  Bhagat  :  This  is  a  function  of  the  State  Governments  because

 they  are  responsible  for  it.  We  can  only  advice  them  and.not  compel  them  to

 do  anything  as  it  is  entirely  left  to  their  volition.
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 |  श्री  प्र०
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 श्री  रामेश्वर  टाटिया
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 ४  को  श्रॉफ़  लाल  बेरवा

 |  श्री  गुलदान

 |  श्री  ब्र०  fao

 |  श्री  यदा पाल  सिह

 हेमराज

 बया  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  राजस्थान  नहर  परियोजना  संबंधी  17  सितम्बर  1964

 के  तारांकित प्रश्न  संख्या  240%  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान नहर  परियोजना  के  राष्ट्रीय महत्व  की  दृष्टि  से  सरकार  ने
 राजस्थान

 नहर  के  निर्माण-कार्य को  भ्र पने  हाथ  में  लेने  का  इस  बीच  निर्णय कर  लिया  है

 क्या  परियोजना  के  वित्तीय  पतलूनों  तथा  उनसे  लाभ  होने  की  संभावना ग्र ों  का
 अध्ययन

 कर  लिया  गया  है  ;

 क्या  इस  नहर  का  प्रबन्ध  करने  तथा  इसे  बनाये  रखने  के  लिये  दामोदर  घाटी  निगम  की

 तरह का  एक  निगम  स्थापित  किया  जायेगा
 ?

 सिचाई कौर  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०
 :  नहीं  ।  मामला  कभी

 विचाराधीन

 है  |

 (@)  तथा  प्रश्न ही  नहीं  उठता ।

 श्री  हिम्मतसिंह का  :  क्या  माननीय  मंत्री  ने  राजस्थान  की  प्रभविष्णुता  के  बारे  में  सोचा हैं

 प्रौर  यह  भी  सोचा  है  कि  यदि  वहां  वालों  को  पानी  दिया  जाय  तो  रत  के  बहुत  बड़े  भाग  को

 खाद्यान्न  महैया कर  सकते  हैं  ?

 डा०  Fo  लग
 राव

 :
 बिलकूल  ठीक॑  है  ।  राजस्थान  नहर  उन  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं

 में  से  है
 जिनको

 भारत  सरकार  बहुत  बड़ा  महत्व
 देती

 कौर  आवश्यक  धन
 राशियां

 दी  जा
 रही  हैं  तथा  निर्माण-कायम  भी  भ्रमणी  गति  से  चल  रहा  है  ।

 शी  विद्याचरण  शुक्ल  :  सरकार  कब  से  इस  विषय  पर  विचार  कर  रही  कौर इस  मामले  में

 जल्दी  से  किसी  निश्चय  पर  पहुंचने  में  सरकार  की  क्या  विशेष  कठिनाइयां हैं  ?

 डा०  Fo  ल०  देश भर  में  सिचाई  की  बड़ी-बड़ी  परियोजनाओं  को  आरम्भ  करने  के

 मामले  पर  सरकार  कुछ  समय  से  बिचार कर  रही  है  ।  विशेषरूप  से  राजस्थान नहर  को  इसलिए

 चना  गया  कि  इसमें  जहां  इंजीनियरी का  काम  है  वहां  उस  सारे  जिसे  पानी  के

 विकास  की  भी  बात  ate  इस  विकास-कार्य पर  200  करोड़  रुपये  लगेंगे  ।  यही  कारण है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  एक  वर्ष  से  इस  बात  पर  विचार कर  रही  है  कि  इस  परियोजना को  हाथ  में
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 लिया  जाय  अथवा नहीं  ।  योजना  आयोग  ह  अध्ययन  दल  की  मियान  को  ्
 re  यह  दल  उस

 प्राधिकार  जो  इस  संबंध  में  स्थापित  करना  कार्य  तथा  शक्ति  शादी के  बारे  में  विचार

 प्रौढ़  हम  उस  भ्रध्ययन  दल  की  रिपोट  की  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  [he  hon.  Minister  did  participate  in  the  Irriga-

 tion  Ministers’  Conference  held  recently.  He  had  also  demanded  that  the

 project  should  be  taken  over  by  the  Centre.  would  like  to  know  the  area

 irrigated  by  the  Rajasthan  Canal  as  also  the  area  likely  to  be  irrigated by
 it  ?

 डा०  Fo  Ao  राव
 :  बिलकूल ठीक  है  ।  राजस्थान सरकार  भी  इस  बात

 के  लिए
 गुप्तचर  है

 कि  यह  काम  केन्द्र  ही  संभाले  ।  हम  भ्रध्ययन दल  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  के  aha  भाग  में  पूछा  गया  था  कि  इस  समय  कितने  क्षेत्र  की  सिचाई

 हो  रही  है  तथा  कितने  क्षेत्र  की  सिंचाई  होने  की
 संभावना  है  ।

 डा०  Fo  Mo  राजस्थान नहर  से  28  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होगी

 प्रथम  चरण  में  लगभग  12  लाख  एकड़  भूमि  के  सींचे  जाने  की  तराशा  है  ।  1965 के  ग्रस्त  में  ग्रोवर

 4  लाख  एकड़  भूमि
 की  सिंचाई  होगी  शौर

 तृतीय  पंचवर्षीय
 योजना  काल

 तक  लगभग
 10

 लाख  एकड़  को  सींचा  जाएगा  |

 Shri  Gulshan:  Whether  or  not  the  Punjab  farmers  have  been  com-

 pensated  for  the  land  covered  by  the  Rajasthan  canal  on  the  Punjab  side;  and

 if  so,  whether  it  is  proposed  to  supply  water  to  their  fields  which  are  adjacent
 to  the  canal

 डा०  Fo  ल०  राव
 :  पंजाब के  जिस  भाग  से  यह  नहर  गुज़रती  है  वहां  के  किसानों  को  मुटाव  ज़ा

 दिया  गया  है  ।  भ्र  इस  प्रकार  विस्थापित  हुए  उन  किसानों  को  राजस्थान  नहर  के  क्षेत्रों  में  ही  फिर

 से  बसाने
 के

 प्रश्न
 पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है

 ।  रहा  उन  क्षेत्रों  का  प्रश्न  जहां-जहां  से  यह

 नहर  गुज़रती  है  ।  इस  संबंध में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  सारे  क्षेत्र  सर हिन्द  सहायक  अथवा

 भाखड़ा,द्वारा  सींचे  जाते  हैं  ।

 Shri  5.  Chaudhary:  Theentire  country  and  the  Government  are
 aware  of  the  fact  that  the  day  Rajasthan  Canal  is  completed,  the  food  problem
 of  India  will  be  solved  to  an  extent  of  two  hundred  per  cent.  In  the  light  of  this

 would  like  to  ask  the  Government  about  two  or  three  questions.  Fi  ह  stly,
 whether  the  digging  work  of  the  Rajasthan  canal  on  the  Punjab  side  has  been
 completed ;  secondly,  the  stage  of  the  operation  of  the  target  for  the  Rajasthan
 state;  and  thirdly,  the  progress  made  during  these  months  with  respect  to  the
 completion  of  the  overali  target  ?

 डा०  Fo  लठ
 पंजाब  के  भाग  में  इस  राजस्थान  नहर  के  खोदे  जाने  के  सभी

 क्रम
 पूरे  किए  जा  चुके  हैं  और  उसके  अतिरिक्त  राजस्थान में  सनौर  14  मील  की  दूरी तक  खुदाई

 हुई  है
 ।

 से  मीलों  के  बीच  इस  समय  खुदाई का  काम  हो  रहा है  ।  मैं  यही  कहूंगा
 कि  बहुत हद  तक  यह  परियोजना  ठीक  ढंग  से  चल  रही  यद्यपि  मैं  चाहता  था  कि  यह  काम
 और  भी  तेजी से  हो  पाता

 know  the  progress  made  so  far

 Shri  5,  Chaudhary:  What  is  meant by  fairly  well.  I  wanted  to
 All  ull in  th,  e  light  of  the  target  set.
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 महोदय
 :

 कया  लक्ष्य  पूरे  किये  जा  चके  हैं  !

 डा०  Fo  नूर
 राव

 :
 मैं  बता  चुका  हूं  कि  सारा  काम  सिलसिले  से  हो  रहा  हैं  ।  मैं  ने  यह  भी  कहा

 कि  मैं  इस  काम  का  दौर भी  तेज़ी  से  होना  चाहता था  |

 Shri  Yashpal  Singh:  matter  is  under  consideration”’  was  the

 reply  to  this  question  on  the  floor  of  this  august  House  even  last  year.
 The  same  reply  is  being  repeated  today.  What  is  after  all  the  reason  that  the

 project  could  not  be  completed  so  far ?

 डा०  Fo  ल०  राव
 :  मुझे  इस  बात  का  बहुत  खेद  है

 कि
 यह  मामला पुरा  नहीं हो  पाया

 है  किन्तु  यह  प्रश्न  बहुत  ही  बड़े  महत्व का  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  यह  मालूम  होना  चाहिए
 कि

 यह
 न  केवल  इंजीनियरी का  काम  है  बल्कि  इसमें  जहां  विकास  का  कार्य  अ्रन्तगंस्त है  वहां  बहुत बड़े

 की  भी
 बात  है  ।  यही  कारण  है  कि  कई  मंत्रालय  कौर  योजना  आयोग

 इस  काम  को  मिलकर
 कर  रहे  कौर  मुझे  झ्राशंका  है  कि  किसी  निश्चय  पर  पहुंचने  के  लिए  कूछ  समय  लगेगा  ।

 तो  तिरुमल  राव  :  योजना  द्वारा  जांचे  जा  रहे  अनेक  प्राधिकारों  के  अतिरिक्त  wa  उस

 आयोग  )  को  क्या  निर्देश-पद  सौंपे  जा  रहे  हैं  जिनके  बारे  में  वह  जांच  करे  दौर  इस  योजना  से

 किन-किन राज्यों  पर  प्रभाव  पडा
 है  ?

 डा०  Fo  ल०  राव
 :  मैं  पहले

 ही
 बता  चुका  हूं  कि  इस  परियोजना

 की  शादी
 के

 लिए  जो  प्राधिकार  बनाने  की  झ्रावश्यकता  उसकी  कायें  और  शक्तियों  शादी  के  सम्बंध

 में  एक  श्रध्ययसन  दले  सोच-विचार  कर  रहा  है  ।  सम्बद्ध  राज्य  हैं  राजस्थान  कौर  पंजाब  |

 थ्री  हरि  चन्द्र माथुर  :  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  इस  परियोजना  को  हाथ  में  लेने

 का  निश्चय  करने  के  बाद  ही  उसके  प्रशासनिक  नियंत्रण  की  बात  विचाराधीन  है  ।  सर्वप्रथम
 बाप

 इस  परियोजना  को  हाथ  में  लेने  का  निश्चय  करेंगे  |  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने

 राजस्थान  नहर  के  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  कौर  उसके  पश्चात  समाचार-पत्तों  को  एक  अ्रघिक्ृत

 जानकारी दी  गई  a  कि  यह  परियोजना सन  1965-66  से  हाथ  में  ली  जाएगी  ;  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  का  कया  निर्धारण  था  तथा  इस  रिपोर्ट  में  कहां  तक  सचाई  है  कि

 यह  परियोजना  आ्रागामी  वर्ष  से  हाथ  में  ली  जाएगी
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त  कृष्णमाचारी )  इस  समय  का  यह  विचार  है  कि  इस  योजना  FT

 वित्तीय  दायित्व  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लिया  जाएगा  कौर  जिस  तारीख  से  यह  काम  होना  संभव

 है  वह  है  पहली  ह.) प्रप्रैल  ।  मेरे  मान्य  सहयोगी  ने  जो  कुछ  कहा  वह  इसलिए  किया  जा  रहा  है
 कि

 केन्द्रीय
 सरकार  को  यह  काम  हाथ  में  लेने  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्य  करने  का  मौका  मिले  ।  इस

 अभिप्राय  के  लिए  रास्ता  बिल्कुल  साफ  है  ।  मोटे  तौर  अन्य सभी  मामले  जैसे  कि  मामला

 केन्द्र  द्वारा  कैसे  हाथ  में  लिया  केन्द्र  की  स्थिति  राजस्थान की  तुलना  में  क्या  आदि

 सभी  बातों  पर  विचार  हो  रहा  है  ।  मेरा  यह  विचार  है  कि  मेरे  सहयोगी  तथा  अन्य

 अनेक  उत्तरदायी  प्राधिकारियों  के  बीच  जो  बातचीत  हो  रही  है  उससे  हम  किसी  ए  फसल  पर

 पहुंचेंगे जिससे  कि  यह  नया  नियंत्रक  प्राधिकार  पहली  ota  को  अस्तित्व  में  |

 श्री हेम  राज  :  क्या  यह  अध्ययन दल  पोंग  बांध  तथा  सतलज-ब्यास  लिक  बहिष्क त
 x

 व्यक्तियों  के  पुन संस्थापन  के  सम्बंध  में  सरकार  को  परामर्श  देगा  तथा  क्या  उक्त  दो  राज्यों  के

 मुख्य  मंत्रियों  ने  राजस्थान  नहर  की  बस्तियां  बसाने  के  लिए  कोई  नीति  बनाई  क्योंकि  यह

 जातें  पिछले  दो  तीन  वर्षों  से  तय  नहीं  हो  पाई  है
 ?
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 डा०  Fo  Ao  राब  :  बस्ती  बनाने
 की  नीति  oe  2  en  मंत्रियों  ग्रोवर  केन्द्रीय  सरकार  के

 बीच  विचार-विमश  हो  रहा  इस  सिलसिले  में  4  दिसम्बर  को  एक  बैठक  होने  वाली  है  ।  मैं  यह

 शी  बता  दूं  कि  भ्रध्ययन  दल  इस  पहलू पर  भी  विचार  करेगा  ।

 श्री  रंगा  :  इन  सभी  उत्तरों  सैयद  स्पष्ट  है  कि  इस  नहर  तौर  उस  द्वारा  सिवाय  के  शीघ्र

 विकास  के  सम्बंध  में  सरकार  उतनी  ही  age  इच्छा  है  जितना  हम  इस  के  दल  वाले  हैं  ;

 किन्तु  कया  हमें यह  प्रा श्वा सन  मिलेगा  कि  सरकार  इस  विचार-विमश  की  गति  को  तेज़  करने  के

 लिए कोई  विशेष  प्राथमिकता  देगी  atte  किसी  निश्चय  पर  पहुंचेगी  ताकि  केन्द्र  काम  को  हाथ  में
 ले  सके  क्योंकि  स्वयं  केन्द्रीय  सरकार  इस  कदम  को  वांछनीय  समझती  है  ताकि  अ्रन्तत  इस

 योजना  के  विकास  में  शीघ्रता  हो  सके  ।

 डा०  Fo  ल०  राव
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  को  ag  याद  दिला  दूं  कि  चतुर्थ  योजना  में  जो  नीति

 अपनाई  जाएगी  वह  यह  है  कि  राज  तक  हाथ  में  ली  गई  परियोजनाओं  को  सर्वप्रथम  पूरा  किया  जाना

 चाहिए  |  राजस्थान  नहर  1969-70  तक  पुरी  की  जाएगी  |

 श्री  रंगा  :  मैं  सोच  रहा  था  कि  माननीय  वितत  मंत्री  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देंगे  क्योंकि  उनका

 उत्तर ही  उचित  रहता  ।  इस  में जो  भी  बाधा  तरा  रही  हे  यह  कहीं  वित्त  मंत्रालय की  a  से  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जोखिम  आल्वा  |

 श्री  जोखिम  श्रद्वा  :  इस  परियोजना  को  बनाने  प्रथवा  इसकी  जांच  करते  जिसके

 लिए  हमारे  इंजीनियर  भाग-दौड़  करते  रहते  क्या  वे  श्रासवां  बांध  तथा  सहारा  मरुभूमि  के  वे

 निकटस्थ  क्षेत्र  देख  चुके  हैं  जहां  यूक्लेप्ट्स  वृक्षों  को  रेत  में  उगाया  जाता  है  इस  तथ्य  को  दुष्टि

 में  रखते  हुए  कि  माननीय  मंत्री  इस  काम  से  अवगत  हैं  तथा  यह  ग्रनुभव  प्राप्त  कर  चुके  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  प्रकार  की  मुख्य  बातों  को  हमारे  यहां  की  परियोजना  में  सम्मिलित

 किया  जा  सकता है  ?।

 डा०  कठ  ल०  राव  :  मुझे  यह  कहने  में  प्रसन्नता  होती  है  कि  रसां  बांध  के  प्रभारी  मंत्री

 अभी  कल  शाम  को  भारत  ग्राम  हैं  और  वे  हमारे  कई  निर्माण  कार्यों  को  देख  रहे  हैं  ।  राजस्थान  नहर

 परियोजना  के  लिए  ग्रास वां  बांध  से  लेने  की  कोई  भी  चीज़  नहीं  ।

 अ्रासवां  बांध  के  निर्माण  में  नपे  तकनीकों  को  अपनाया  जा  रहा  इसीलिए  यह  बांध  बड़ा

 महत्वपूर्ण  है  ।  राजस्थान  नहर  के  सम्बंध  में  हमारी  श्रासत्रां  बांध  की  जैसी  कोई  कठिनाइयां  नहीं
 +  \

 ott  tort  साहूजी
 :  इस  तथ्य  की  दृष्टि  में  कि  केन्द्र  राजस्थान  नहर  को  हाथ  में  लेना  चाहता

 क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  नहर  की  दीवारों  को  पक्का  इस  नहर  को  कांडला  पत्तन  सेਂ

 मिलाने  कौर  इसे  नावें  चलने  के  योग्य  बनाने  के  बारे  में  कोई  निश्चय  किया  गया  तथा  राजस्थान

 नहर  से  रेगिस्तान  क्षेत्र  को  पेय  जल  दिलाने  के  सम्बंध  में  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 डा०  Fo  ल०
 राब

 :
 जहां  तक  नहर  की  दीवार बन्दी  का  प्रश्न  इस  पर  बहुत  सावधानी

 से  विचार  किया  गया  है  क्योंकि  ऐसे  काम  में  खर्चा  लगता  है  ।  साधारण  रूप  से  हमने  यह

 निश्चय  किया  है  कि  मुख्य  नहर
 की

 दीवार बन्दी  होगी  ।  जहां  तक  इसे  काण्डला  पत्तन  से  मिलाने

 का  प्रश्न  यह  यातायात  मंत्रालय  का  काम  है  यह  मंत्रालय  इस  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  ये

 विस्तृत  ढंग  से  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे हैं  ।
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 श्रीमती  area  Fret
 ee  भाग  sata  परियोजना  के  वित्तीय

 पहलुओं तथा  उनसे  लाभ  होने
 की  संभावनाओं का  अध्ययन  कर  लिया गया  के

 उत्तर
 में

 मंत्री

 महोदय  ने  कहा  था  |  क्या  परियोजना  के  इन  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  विचार  नहीं  किया

 जाता  ।

 डा०  Fo  राव  :  प्रश्न
 तो

 यह  हुमा  है  कि  इस  निर्माण-कार्य को  सरकार  हाथ  में

 ले
 ।  परियोजना के  इंजीनियरी  पहलुओं  तथा  अन्य पैदा  होने

 वाली  बातों  पर  विचार  किया

 चुका  है  |  जैसा  मैं  कह  चका  मुख्य  प्रश्न  तो  इंजीनियरी पहल  पर  व्यय  के  सिलसिले  में

 नहीं  वह  तो  एक  छोटी  सी  बात  है  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 लाभ  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 डा०  Fo  लठ
 मुख्य  समस्या  तो  नये  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बंध  में  है

 उसके

 लिए  प्राक्कलन  प्रभी  तैयार  नहीं  है  ।  सरसरी  तौर  पर  इस  पर  200 से  210 ;  करोड़

 रुपये  तक  की  राशि  खर्चे  हो  सकती  मैं  किसी  निश्चय  से  नहीं  कहता  ।  जहां  तक  परियोजना

 का  सम्बंध  यह  स्वाभाविक  बात  है  कि  वित्तीय  पहाड़ों  पर  विचार  करने  के  बाद  ही

 परियोजना  मंजूर  की  जा  चुकी  है  ।.

 भी  कर्णों  साहजी  :  मेरे  प्रश्न  के  एक  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 वह  कौर  किसी  पर  पुछ  सकते  हैं  ।

 घग्गर  बाढ़  योजना

 a =

 *210..
 श्री  गावर

 श्री  सहज
 :

 क्या  सिचाई
 कौर

 मंत्री  घग्घर  बाढ़  के  बारे  में  1  1964  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  525  के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  wary  की  तकनीकी  परामर्शदात्नी  समिति  द्वारा  स्वीकृत  घग्गर  बाढ़

 नियंत्रण  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  इस  बीच  धन  मंजूर कर  दिया गया  है  ;

 धन  मंजूर  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  जब  कि  योजना  1963

 स्वीकृत  की  गई  थी  कौर  इसे  व्यवहार्य  पाया  गया  था  ;

 इस  वर्ष  बाढ़ों  से  कितनी  वित्तीय  हानि  हुई
 ;  ax

 इन  बाढ़ों  के  कारण  सुरतगढ़  फार्म  को  कितनी  हानि  पहुंची
 ?

 सिचाई  ate  विद्याधर  मंत्री  कु०  ल०  :  शहरी  नहीं

 योजना  वित्त  मंत्रालय  में  विचाराधीन  है  ।

 wa  तक  निर्धारित हानि  लगभग  रुपये  की  इसमें

 सिंचाई  कार्य  तथा  सड़कों  की  हानि  भी  सम्मिलित  है  ।  इसमें  रेलवे  को  हुई  हानि  शामिल नहीं  की  गई

 है  क्योंकि  इसके  ates  कभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 अब  तक  निर्धारित  हानि  8.  77  लाख  रुपये  की  है  ।
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 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 उत्तर  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  यद्यपि  यह  सारा  काम  तकनीकी

 प्राधिकारियों  द्वारा  योजना  भ्रायोग  द्वारा  तथा  हर  एक  व्यक्ति  द्वारा  1963  में  पूरा  किया

 जा  चुका  तथापि  1964  तक
 भी

 कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  यह  मामला

 वित्त  मंत्रालय  में  झटका  पड़ा  है  ।  इस  विलम्ब  से  लोगों  को  बहुत  मुसीबत  उठानी  पड़ी  है
 ।

 श्र  सूरतगढ़

 जो  रूस  की  देन  को  भी  क्षति  पहुंची  है  ।  माननीय  मंत्री  इस  देर  के  लिए  तथा  उसके  दायित्व

 के  बारे  में  क्या  कहना  चाहते  हैं  ।

 डा०  कु०  ल०  राव  :  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  ठीक  ढंग  से  दया  कहना  चाहते  थे  ।

 प्रश्न  तो  यह  है  कि  हर  परियोजनाश्रों  पर  विचार  किया  जाना  है  कौर  उनके  लिए  धनराशियां  प्राप्त

 करनी  हैं  ।  वित्त  मंत्री  ने  प्रभी  भ्रक्तूबर  में  इसी  इस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  है  शरर  वह  समस्या

 पर  विचार कर  रहे  हैं

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  1963  वर्षा  होने  से  बहुत  योजना  भ्रायोग

 सिंचाई  मंत्री  ने  परियोजना
 की

 स्थिति  को  विचारा  कौर
 तब

 धनराशि  प्राप्त  करना  ही  शेष  था |

 वित्त  प्राप्त  करने  में  देर  होने  के  कारण  सारा  क्षेत्र  हानि  उठा  चुका  है  रूस  के  साथ  की  हमारी

 वचनबद्धता  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  कठिनाई  आखिर  है--विदेशी  मुद्रा  का  अभाव

 अथवा  धनराशि का  maa  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )
 :  प्रश्न  इतना  साधारण  नहीं  जितना  माननीय  सदस्य

 उसे  समझते  हैं  ।  सच  तो  यह  है  कि  वित्त  प्राप्त  होने  पर  भी  मेरे  विचार  में  इस  योजना  से  समस्या  हल

 नहीं हो  पाती  ।  इस  योजना  ने  कई  समस्याएं पैदा  कर  दी  हैं  इसमें  फेरबदल  करना  होगा  ।  वर्तमान

 स्थिति  में  इस  योजना  से  लाभ  नहीं  होगा  ।  घग्घर  बाढ़ों  के  बारे  में  जो  धारणा  फिलहाल  घर  कर

 चुकी  है  उससे  बार-बार  खाने  वाली  इन  बाढ़ों  की  समस्या  को--क्योंकि  हर  बार  बाढ़ें  रहती

 हैं--सुलझाया  नहीं  जा  सकता  ।  इस  समय  इस  बात  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  कि  वैकल्पिक

 योजना हो  |  सचाई  यह  है  कि  कुछ  सप्ताह  पूर्व  में  सम्बद्ध  मंत्री  जी  तथा  कई  टेक्निकल  अफसरों  से

 मिला था  ।  यह  मामला  अरब  दोबारा  उन्हीं  को  सौंपा  गया  है  ताकि  वे  योजनायें  में  ऐसे  परिवर्तन  करें

 जिनसे  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  में  afr  सहायत  प्राप्त  हो  सके  ।  इसी  दृष्टिकोण से  इस  मामले  पर  विचार

 करना  है  ।
 यदि  कोई  ऐसी  योजना  हो  जिससे  स्थिति  का  सामना  न  किया  जा  सके

 या  वह  पर्याप्त

 रूप  में  प्रभावशाली न  हो  तो  यह  सीधी  सी  बात  है  कि  हम  बिना  सोचे  समझे  उस  योजना  पर  धन  नहीं

 खर्चे  सकते  |  इसीलिए  विकल्प  के  रूप  में  कौर  योजनायें  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  ि इरिवचन  माथुर
 :

 मंत्रालय  द्वारा  बनाई  गई  तथा  योजना  आयोग  के  तकनीकी  तथा

 वित्तीय  दलों  द्वारा  मंजूर  की  गई  इस  योजना  की  रूपरेखा  क्या  कौर  उसमें  कितनी  धनराशि

 caved थी  ?  क्या  सभी  सम्बद्ध  हितों  कौर  प्राधिकारियों  ने  इस  योजना  से  सहमति  sac  है

 अथवा  नहीं  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  इस  परियोजना  के  अनेक  पतलूनों  के  सम्बंध  में  ग्राम  अभी  पिछले  प्रश्न

 के  उत्तर  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जानकारी  दे  चुके  हैं  ।  इस  धनराशि  के  मंजूर  करने  से  पहले  वित्त  मंत्री

 ने  एक  बटक  बुलाई  थी  मोर  उसमें  कई  प्रश्न  उठाये  थे  ।  तब  से  ईन  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  कौर

 अनेक  इंजीनियरों
 ने  एक  रिपोर्ट  भी  भेज

 दी  है  ।  यह  रिपोर्ट  वित्त  मंत्नी  को  भेजी  जा  चुकी  है  और

 तक  उन्हें  मिली  भी  होगी  ।

 759



 Oral  Answers
 ee

 Agrahayana  5,  1886
 (Saka)

 sft  हरिव्चख  ss
 :

 मेरा  प्रश्न  ही  बिल्कुल  भिन्न  था
 ।

 मेरा  यह  प्रश्न  था  कि  उस  योजना  की

 रूपरेखा  क्या  थी  जो  सिंचाई  अर  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  तैयार की  गई  थी  कौर  योजना  आयोग

 द्वारा  मंजूर  की  जा  चुकी थी  ;  कौर  मैंने  यह  भी  ger  था  कि  क्या  सभी  सम्बद्ध  हितों  और  प्राधिकारियों

 ने  उस  योजना  से  सहमति  प्रकट  की  थी  अथवा  नहीं ?

 श्री  fac  to
 कृष्णमाचारी

 :
 मैं  इस  सम्बंध  में  सारी  बताना  चाहता  हूं  ।  मुझे खेद

 से

 कहना  पड़ता  है  कि  मेरे  माननीय  faa  हम  से  ऐसी  बातें  कहलवाते  हैं  जिसके  arene  पर  वे  प्रश्न

 पुछ  सकेंगे
 ।

 एक  अस्थायी  योजना  तैयार  की  गई  थी  ।!

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 उस  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  इस  रूपरेखा  को  किसी  मानचित्न  की  सहायता  से  समझना

 पड़ेगा
 ।

 प्रश्न  तो  इस  संबंध  में  है  कि  पानी  को  उस  दिशा  की  कौर  मोड़ा  जाय  जहां  दत्त  सा  हो  |  मेरे

 विचार  में  यह  पर्याप्त नहीं
 ।

 इससे  समस्या  का  पूरा  समाधान  नहीं  हो  सकता  ।  यह  संभव  है  कि

 राजस्थान  नहर  द्वारा  उस  क्षेत्र  की  पानी  मोड़ने  से  समस्या  हल  नहीं  हो  पाएगी  |  बाढ़ें  हमारे

 अनुमान से  बहुत  बड़ी  gar  करती  हैं
 ।

 अतिरिक्त  संरक्षण  होना  चाहिए  कौर  इसी  पर  सारी

 बात  पर  विचार  करना  होगा  ।  यही  मामला  विचाराधीन  है  ।  योजना  द्वारा  काम  करने  का

 संकेत  देने  का  प्रश्न  नहीं  ।  योजना  आयोग  तब  तक  संकेत  नहीं  कर  सकता  जब  तक  कि  वित्त  मंत्रालय

 इस  पर  विचार न  करे  ।

 श्री  कर्मी  साहजी  :  पिछले
 तीन  चार  ag  से  राजस्थान  के  सदस्यों  द्वारा  श्र  उत्तरीय

 राजस्थान  में  कराने  वाली  बाढ़ों  के  बारे  में  प्रश्  पू  डे  गये  ।  इन  सब  बातों के  बावजूद  इस

 मामले
 की  गंभीरता  से  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 ।
 इसी  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए

 मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  पिछले  चार  वर्षों  में  इन  बाढ़ों  के  परिणामस्वरूप  कितने  खाद्यान्न  की  क्षति  कौर  यह

 भी
 कि

 इन  बाढ़ों  के  कारण  कितने  समय  तक  रेलवे-लाइनें  बन्द  पड़ी  रहीं  ।

 डा०  Fo  नं०
 राव

 :  लगभग  50
 मील  की  दुरी  तक  दो  महीनों  के  लिए  रेलों  का  जाना  जाना

 बन्द
 हो

 गया  ।  यह  सहो  है  कि  घग्गर  में  बाढ़  भराने  के  कारण  हम  सभी  बहुत  परेशान  हो  रहे  हैं
 |

 थी
 श्री  कर्णों  सिहजी

 :
 मेरे  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  कि  fat  खाद्यान्न  की  क्षति  हुई

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 मुख्य  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  है  कि  59  लाख  रुपये  की  क्षति  हुई  है  ।

 समाप्त  होने  की  तराशा  नहीं  ।  क्या  सरकार  आगामी  वर्षा
 री  काशी

 राम
 गुप्त

 :
 स्थिति  यह  मालूम  पड़ती  है

 कि
 आगामी  वर्षा  ऋतु  से  पहले  यह  काम

 ऋतु  से  पहले  कोई  प्रभावी  कदम  उठाएगी WIT
 यही  बात  होगी  जो

 इस
 वर्ष  हो  चुकी  है  ?

 डा०  Fo  ल०
 राव

 :
 मैं  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  घग्गर  का  बाढ़  नियंत्रण  बहुत  बड़े  महत्व  का

 विषय  है  क्योंकि
 इन

 बाढ़ों  से  बहुत  बड़ी  क्षति  होती  जा  रही  है  ।  कुछ  एक  योजनायें  तैयार  की  गई  थीਂ

 शर  वित्त  मंत्रालय  ने
 उन

 पर  कई  आपत्तियां  की  हैं
 ।

 उन  आपत्तियों का  जबाब  भी  भेजा  जा  चुका

 वित्त  मंत्री  ने
 उन

 जवाबों  को  अभी  नहीं  देखा  है
 ।

 मैं  arr  करता  हूं  कि  वे  शीघ्र  ही  उनको  देखेंगे  ।

 आरम्भ कर  ४ ५ सका  ।

 यदि
 oar

 कोई  निश्चय  किया  गया  हो  तो  हम  आगामी  वर्षा ऋतु  से  पहले  कोई  निर्माण  कार्य
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 मौखिक  उत्तर
 हि  अ  अ  अ  अ

 26  1964

 Shri  Sheo  Narain:  Mr.  Speaker,  this  Ghaggar  river  has  been  causing

 heavy  damages  for  the  last  so  many  years,  and  our  late  Prime  Minister  had

 accepted  in  regard  thereto  that  this  river  is  largely  devastating  all  the  areas

 right  from  U.P.  to  Bengal,  and  he  also  had  assured  that  it  would  be

 controlled.  The  hon.  Minister,  who  is  himself  a  specialist,  had  suggested  in

 1956  ascheme  worth  Rs.  80  crores,  Sir,  I  would  like  to  know  why  the

 Government  are  not  shunning  these  delaying  tactics;  why  was  not  the  work

 completed  by  now,  and  if  they  are  not  able  to  solve  it  themselves  why  do  not

 they  take  any  active  steps  to  have  it  solved  with  the  aid  to  some  foreign
 technical  body

 Mr.  Speaker:  Would  the  hon.  Member  ask  any  specific  question  or
 deliver  a  speech  as  he  has  been  doing  ?

 Shri  Sheo  Narain:  Sir,  I  would  like  to  ask  a  genuine  question.  Who
 are  the  engineers  included  in  the  Study  Team  for  Ghaggar  and  who  is  their
 Chairman  ?

 sit  न  दे०  मालवीय :  क्या  मेरा  यह  भ्रनुमान  सही  है  कि  योजना  की  तकनीकी  बारीकियों  के

 सम्बन्ध  में  वित्त  तथा  सिंचाई  मंत्रियों  के  निर्धारण  में  मतभेद  है
 ?  यदि  हां  तो  क्या यह  सही  है  कि

 नींकी  निर्धारण की  जांच  में  उनके  मतभेद  होने  के  कारण  हीं  इतना  समय  लगा  है  ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  श्री मनस  ऐसी  बात  नही ंहै
 |  रात्यतो  यह  है  कि  मूल  योजना

 wat  हाल  में  बनी  है  ।  यद्यपि  हम  इस  योजना  को  आरम्भ  भी  फिर  भी  भ्र भी  हाल  की  बाढ़ों से

 हम  बच  नहीं  पाते  इस  में  तकनीकी  जांच  में  किसी  भी  प्रकार  के  मतभेद  का  प्रश्न  नहीं  है
 ।  प्रश्न तो

 यह  है  कि  इस  को  शीघ्र  ही  ध्यान  में  लाया  जाए  बजाय इस  के  कि  इधर-उधर  से  या  इकट्ठे ही

 इस  सारे  काम  को  किया  जाय  ।

 Shri  5.  Chaudhary:  This  Ghaggar  river,  also  known  as  Saraswati
 in  the  Punjab,  has  not  only  been  causing  damage  to  the  Punjab,  but  also
 regularly  devastating  Rajasthan  for  along  time  now.  ह ६४  has  now  devastated
 the  East  Pakistan  also.
 the  floods  were  there

 Did  our
 Ministers

 go  to  the  place  named  Ottu  when

 Mr.  Speaker:  Woald  the  hon.  Member  ask  any  specific  question  >

 Shri  Y.  S.  Chaudhary:  Have  the  Government  taken  any  final  decision
 to  construct  a  dam  at  Ottu  or  at  any  other  place  for  controlling  these  floods  ?

 डा०  Fo  लठ  राव  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  घग्घर  का  बाढ़-नियंत्रण कार्य

 गंभीर  महत्व  का  है  कई  योजनायें  तैयार  की  गई  हैं  ।  छोटू  पर  बांध  बनाने  का  प्रश्न  इसलिए  उत्पन्न

 नहीं  होता  क्योंकि हम  वहां  दो  या  तीन  ge  की  ऊंचाई से  भ्रमित  का  बांध  नहीं  बना  atc

 यदि  बनाया भी  हो  तो  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  जलमग्न  होगा  ।  राजस्थान  पंजाब  के  सीमा-क्षेत्र

 में  बाढ़-नियंत्रण  के  सिलसिले  में  बांध  बनाने  का  प्रश्न  नहीं  ।  प्रश्न है  किसी  दिशा-परिवहन

 सिंचाई  योजनाओं  भ्र ौर  ars  वैकल्पिक  परियोजनाओं का  ।  वित्त  मंत्रालय इस  समय  उन  सभी
 योजनाओं  पर  विचार कर  रही  है  ।

 Shri  P.  L.  Barupal:  Since  I  come  from  the  constituency  affected  by  the

 Ghaggar  river  floods,  I  would  like  to  know  the  loss  that  accrued  to  the  railways
 in  loading  and  unloading  foodgrains,  and  the  loss  suffered  by  farmers.  The

 figures  may  kindly  be  furnished  before  the  House.  Secondly,  I  would  like  to

 know  by  what  time  this  flood  devastation  is  going  to  be  stopped.  The  hon.

 Minister  may  please  let  us  have  this  information  with  regard  to  the  time  to  be

 taken  in  warding  off  this  evil?
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 Mr.  Speaker
 :  How  will  the  hon.  Minister  reply  to  so  many  questions  at

 atime  ?  It  could  be  possible  forthe  hon.  Minister  to  reply  to  one  question

 only  at  atime.

 The  hon.  Member  wants  t  oO  know  by  what  time  the  work  is  going  to  be

 completed  ?

 Shri  Sheo  Narain:  Sir;  LW T  ould  1i1- VMI  LIN  eto  submit  just  one  thing

 Mr.  Speaker:  No,  please.

 डा०  Fo  ल०  राव  :  यदि  वित्त  प्राप्त  हो  सका  तो  यह  घग्गर  बाढ़-नियंत्रण  कार्य  ठीक  ढंग  से

 दो  या तीन वर्ष  में  पुरा  किया  जाएगा

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रगति  प्रश्न  ।  श्री  भागवत  झा  |

 Shri  Rameshwaranand:  (01  a  point  of  order,  Sir,  Last  time,  when  the
 Jamuna  river  was  on  flood  and  caused  devastation  to  my  Constituency,  I  raised

 a  question  here  in  reoly  to  which  I  was  told  that  that  question  pertained  to  the
 State  Government.  But,  today  the  question  of  the  Ghaggar  floods  is  being
 discussed  on  the  floor  of  the  House  here.  In  view  of  this,  I  would  like  to  know

 from  the  hon.  Spzaker  whether  the  question  pertaining  to  the  Ghaggar  floods
 is  not  concerning  any  State  Governments  ?  I  would  like  to  know  from  the  hon.

 speaker  the  correct  position  with  regard  to  it.

 Mr.  Speaker:  I  do  not  have  as  sharp  a  memory  as  Swamiji  has.  I  will

 ask  for  the  pertinent  files  and  see  to  it.

 सरकारी  बस्तियों  में  उद्यान-व्यवस्था

 +

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  |
 *  211.  2  श्री  भागवत  झा  आजाद :

 |  महाराज कुमार  विजय  आनन्द  :.!

 क्या  निर्माण  शौर  arara  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  दिल्ली  की  सरकारी  बस्तियों  में  औद्योगिक  निदेशालय

 द्वारा  पोषित  उद्यान-व्यवस्था  के  प्रबन्ध  का  स्तर  काफी  गिर  गया  है  ;

 क्या  वहां  के  निवासियों  से  बड़ी  संख्या में  शिकायतें मिली

 क्या  उन  में  से  अधिकांश पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  कौर

 स्थिति  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  से हरचन्द  :  सरकारी  बस्तियों में

 ब्यवस्था  को  बनाये  रखने  का  स्तर  गिरा  नहीं  है  ।  वास्तव  में  कुछ  क्षेत्रों में  किये  गये  काम की
 प्रशंसा

 रैजीडेन्ट्स  ऐसोसियेशन  ने  की  है  |

 कभी
 कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  किन्तु  उन  की  संख्या  अधिक  नहीं है

 ।

 जी  शिकायतों  पर  बड़ी  तत्परता  से  ध्यान  दिया  गया  है  |
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 att  प्रतीक  विकास  के  लिए  निरंतर  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  उदास रण  क  qe  नपी

 बस्तियों में  बगैर  छने  पानी  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कौर  गरमियों  के  मौसम  में  पानी  की  सप्लाई को

 बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  उद्यान-निदेशालय  डायरेक्टरेट  )  के  मालियों की

 देख-रेख  करने की  व्यवस्था को  फिर  से  जांच  लिया  गया  है  शर  उसे  सुधारा गया  है  ।  माली  अरपना

 काम  करने  के  बाद  विभिन्न  डेट्स  ऐसोशियेशन्स  के  प्रतिनिधियों  के  हस्ताक्षर ले  लेते  हैं  निदेशालय

 के  कर्मचारियो ंने  निवासियों का  भी  सहयोग  मांगा  है  are  जब  कभी  शिकायत  हुई  निवासियों को

 सहायता  सलाह  दी  गई  है
 ।

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  :
 क्या  यह  सच  है  कि  ae  ऑफ  टाइप  के  उद्यानों  के  लिये  कोई

 माली  नहीं  रखे  गये  हैं  जब  कि  श्व  टाइप  के  क्वार्टरों के  उद्यानों  की  देख-रेख के  लिये  विशेष  मालियों

 की  व्यवस्था की  गई  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ता
 :

 सदन  में  शोर  होने  के  कारण  मैं  प्रश्न  को  ठीक  से  नहीं  समझ  सका  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं

 तो
 इसे  नहीं  किन्तु ऐसा  है  कि  सभी  ग्रोवर  से

 इतनी
 बातें  हो

 रही  हैं  कि  यहां  की  कार्यवाही को  समझ  पाना  कठिन  है  ।  क्या  माननीय सदस्य  कृपया  अपना  प्रश्न

 दोहरायेगी  ?

 श्रीमती  सुभद्रा  मोदी  :
 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रोवर  टाइप  के  उद्यानों  के  लिये  कोई

 माली  नहीं  रखे  गये  हैं  जब  कि  टाइप  के  eared  के  उद्यानों  की  देख-रेख  के  लिये  विशेष  मालियों

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 श्री  सेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  से  सम्बद्ध  एक  विशिष्ट  प्रश्न  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य मुझे  इस  सम्बन्ध  में  लिखेंगी  प्रिया  प्रश्न  की  पूर्व  सूचना  देंगी  तो  मैं  निश्चय  ही  इस  पर  विचार
 ||

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Has  the  hon.  Minister  ever  visited  the  lawns  in
 front  of  M.Ps.  Flats  at  the  North  and  South  Avenues,  and  if  so,  what  is  his

 reaction  to  their  maintenance  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  The  question  at  present  is  in  regard  to
 the  horticultural  features  of  the  Government  Servants’  colonies,  but if  the  hon
 member  wants  me  to  inspect  the  lawns  of  the  North  and  South  Avenues,
 ‘will  very  gladly  come  and  see  them.

 Shri  Kachhavaiya:  I  want  to  know  the  number  of  lawns  in  Delhi,  the
 number  proposed  to  be  reared  by  the  Government,  and  the  locale  of  the
 lawns  not  attended  to  by  the  malis  at  present ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  The  supply  of  unfiltered  water  is  inade-

 quate,  and  it  depletes  during  summers.  [he  supply  of  unfiltered  water  is  not

 increasing  in  the  same  proportion  as  that  of  the  constant  extension  of  Delhi.
 I  am,  however,  making  an  attempt  to  see  that  the  shortage  of  unfiltered  water

 as  made  good.
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 श्री  वासुदेवन  नायर  :  बया  सरकार  को  विदित
 है

 कि  सुन्दर  नगर  की  नसरी  बहुत  बड़ी  हानि

 रही है  ?

 थी  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 मैं  सरकारी  कर्मचारियों  की  बकरियों  के  बारे  में  ही  तो  बोल  रहा  हूं  ।

 सुन्दर  नगर  नसंरी  का  सरोकार  श्रथवा  से  है  ।

 Shri  Yash  Pal  Singh:  [he  Government  have  thousands  of  times.
 claimed  decentralization  here  in  the  House,  and  the  positicn  todey  is  that
 the  lawns  reared by  them  are  drying  up  now.  In  view  of  this,  have  the:

 Government  considered  a  proposal  of  entrusting  the  maintcrerce  ofJewrs  to

 would  themselves  maintain  their  lawns ?

 the  residents  themselves,  people  living  in  Sunder  Nagar  arid  New  Delhi

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  1  do  not  have  any  objection  to  the  propusak
 if  the  M‘Ps  desire  that  their  flats  in  Government  Colonies  are  maintained  by
 the  residents  themselves.

 भी  स०  Wo  बनों  :  क्या यह  सच  है  कि  नार्थ
 प्रौढ़

 साऊथ  एवेन्यू  में  स्थित  एम०  पी०  क्वार्टरों

 में  उद्यानों की  वर्तमान  व्यवस्था
 क  क  +  #  ७

 झप्पी  महोदय  :  यह  प्रश्न  सरकारी  कर्मचारियों  की  बरितयों  के  सम्बन्ध  में

 शी स०  पो०  बनर्जी
 :

 प्रश्न  तो  उद्यान-व्यवस्था के  सम्बन्ध  में  है

 meat  महोदय  :  ay  किन्तु  प्रश्न  सरकारी  कर्मचारियों  की  बकरियों  के  सम्बन्ध  में

 है  ।

 @  स०  मो०  बनर्जी  :  हम  सभी  पब्लिक  के  सेवक  हैं  ।

 भ्रष् यक्ष  महोदय
 :

 पब्लिक  के  न  कि  सरकारी  कर्मचारी  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  In  R.K.Puram  and  other  colonies,  where
 Government  employees  are  residing,  lawns  are  unattended  to  and  in  absence
 of  any  verdure  these  lawns  are  al!  dusty.  Eesiccs, 11.६  swings  er  sce-sevs
 meant  for  children  are  all  broken.  Is  not  the  Central  Government  responsible
 for  their  maintenance,  |  and  if  so,  the  steps  taken  by  the  Government  to
 maintain  them  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  R.K.  Puram  is  our  new  Government
 colony,  which  is  in  making  forthe  last  one  ortwo  years.  रहे  is  natural  that
 some  shortcomings  are  there.  I  will  see  toit  that  the  shortcomings  are
 removed  as  soon  as  possible.

 Shri  Onkar  lal  Berwa:  Is  there  any  proposal  to  make  the  lawns  green?

 t} Mr.  Speaker:  He  say  tl  vat  he  will  go  there  and  see  to  it.
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 लिखित  उत्तर

 ae

 लिखित  उत्तर

 बाढ़ से  क्षति

 थी  विश्वास  प्रसाद

 थी  बागड़ी

 थो  म०  ला०

 श्रीमती  सावित्री  निगम

 |  st  सुबोध  हू सदा

 |  स०  हू»  सामन्त

 |  भी  प्रकादाबीर  शास्त्री

 थी  जगदेव  सिह  सिद्धान्त

 थी  विभूति  मिश्र

 श्री  कि०  ato  तिवारी

 को  दलजीत सिह

 श्री  कोयला  धनिया

 भी  कजरोलकर

 श्री  झ०  ना०  घी

 212  ait  कर्णों

 |  थी है  ato  कौ जल गो
 :

 श्री  प्र०  चल  बसा

 थी  प्र ०  To  चक्रवर्ती

 थ्री  पं ०  वे  कटासुब्बया

 थी  रवीन्द्र वर्मा

 eft  यश्पाल  सिह

 ait  सिद्धपुर  प्रसाद

 थ्री  द्वारका  दास  मंत्री

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  रामेदवरानन्द

 |  श्री  ब्रज राज सिह

 [eit ag
 बड़

 क्या  सिचाई
 ate

 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 1964 में  बाढ़ों  से  जन  तथा  सम्पत्ति  की  कुल  कितनी  क्षति

 बाढ़ों  से  हुई  क्षति  को  पूरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्न  राज्य

 सरकारों को  कितनी  सहायता दी  गई  श्र

 क्या  बाढ़ों  पर  नियंत्रण करने  के  लिये  एक  व्यापक  योजना  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ?

 सिचाई  कौर  वियत  मंत्री  लठ  तय  तक  उपलब्ध  हुई  जानकारी  का

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  पुस्तकालय  में  रखा  गया

 ।
 देखिये  संख्या  एल०

 ढी  |
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 (@).  चालू  वर्ष  actin  सरकार  ने  दिली  में  श्रीपति  सहायता  के  लिए  17.  61  लाख  रुपये

 ae  मणिपुर  प्रशासन  द्वारा  सहायता पर  किये  गये  खर्च  के  प्रति  10,000  रुपये  मंजूर  किये

 हैं  ।

 राज्य  प्रिये-प्रश्न  अधिकार-क्षेत्रों  में  नदियों  के  विकास  तथा  विकास

 प्रणालियों  की  व्यापक  योजनाएं  बना  रहे  हैं  ।  जब  तक  ये  योजनाएं  तैयार  नहीं  राज्य  प्रावश्यक

 स्कीमों के  निर्माण-कार्य  को  हाथ  में  ले  रहे  हैं  ।

 मैसेज  लुई  डु  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता

 13.  महाराज कुमार विजय  आनन्द  :  कया  वित्त  मंत्री  24  1964 के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  381  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 कया  कलकत्ता कस्टम  हाउस  प्रवचन  निदेशालय  (  हुन फोर्स मेंट  हाउस  डायरेक्टरेट )
 ने  इस  बीच  मेसर्स  लई  ी डफस  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता से  कब्जा  किये  गये  कागजातों की  जांच

 पूरी कर  ली  है

 यदि  तो  इस  से  कया  निष्कर्ष  निकाला  गया  ate  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  Tq-AaAT  रामेश्वर  )  )  .  सी
 मा

 शुल्क  प्राधिकारियों

 द्वारा  अब  तक  की  गयी  जांच-पातालों  के  म्राधार  पर  कम्पनी  के  नाम  दो  शो-काज़-नोटिस  जारी  कर

 दिये  गये  हैं  ।  ग्राम  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  |

 जांच-पड़ताल  में  समय  लग  रहा  है  क्योंकि  इसमें  3500  से  atarar  भारी  संख्या

 में  कागज  पत्रों  की  छात-बोन  कौर  प्राप्त  पं  खेतों  पर  की  जाने  वाली  कार्रवाई  शामिल  है  ।

 राज्यों  के  विद्युत  बोर्डों  को  राज-सहायता

 *  214.  शो  शमा  क्या  fear  ate  विद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  लगाने  से  होने  वाली हानि  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्य

 विद्युत  बोर्डों  को  राज-सहायता  देने  का  सरकार  का  विचार

 यदि नह  तो प्रस्ताव का  कया  स्वरूप  है  ?

 सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०
 :  तथा  नहीं  ।  फिर  भी

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  कौर  उत्तर  जहां  कि  बिजली  की  दरें  कुछ  अधिक  में  कृषि  उद्योगों  के

 लिए  बिजली की  दरों  पर  श्रुति  अ्तुदान  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  विशिष्ट  प्रस्तावों  की

 प्राप्ति के  पश्चात्  wage  श्रमदान  की  माता  के  बारे  में  फैसला  किया  जाया  |
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 सम्पत्ति  के  हस्तांतरण  पर  बिक्री  कर

 थ्री  वाडिया

 att सुर्य  प्रसाद  :
 श्री  जवा ०  To  ज्योतिषी  :

 श्री  रा०  स०  तिवारी  :

 *  215  थ्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 ।
 गोमती  जमुना  देवी  :

 श्री  उइके
 :

 |
 श्री  बड़े

 श्री  चंडक  :

 श्री  विद्या  चरण  शव लचके
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनका  ध्यान  सर्वोच्च  न्यायालय के  हाल के  इस  निणंय  की  दिलाया  गया  है

 जिसके  अनुसार  काम  के  ठेकों  को  पुरा  करने  के  दौरान  माल-सम्पत्ति  के  हस्तांतरण  पर  कौर  उस  माल

 पर  श्री  बिक्री  कर  वसूल  नहीं  किया  जा  सकेगा  जिसके  व्यापार  का  विनियमन  कानून  के  श्रन्तगंत  किया

 गया  हो  ate  जिसमें  न  तो  क्रता  विक्रेता  को  श्र  न  विक्रेता  क्रेता  को  चुन  सके  ;  कौर

 यदि  होता  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  रामेश्वर  :  कौर  .
 प्रश्न  दो  भिन्न  निणंयों

 से  सम्बन्ध  रखता है  ।  मद्रास  राज्य  बनाम  डंकरले कम्पनी  )  लि०  के  मामले पर

 1958  में  दिये  गये  qa  निणंय  में  सुप्रीम  कोटे  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया है  कि  अविभाज्य कायें  के

 ठेकों  के  का यं सम्पादन  के  लिये  हस्तांतरित  माल-सम्पत्ति  पर  राज्यों  द्वारा  बिक्री  कर  लगाना  शक्ति  से  बाह्म

 था  ।  1962  में  न्यू  इंडिया  शूगर  मिल्स  लिमिटेड  बनाम  दि  कमर्शियल  टेक्स

 बिहार  के  मामले  में  सुप्रीम  कोट  शूगर  कंट्रोलर  के  निर्देशों  के  अनुसार  भेजी  जाने  वाली  चीनी  पर

 बिहार  राज्य द्वारा  लगाये  गये  बिक्री-कर  को  समाप्त  किया  प्रथम  निणंय  के  शी  ध्  राज्य
 कारों  को

 are  बिक्री-कर  नियमों  में  अरदल  बदल  करने  के  लिए  सलाह  दी  गई  थी  काम  के  ठेकों

 में  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  सामान जब  ठेकेदारों  द्वारा  खरीदे  जाय  उनको  बेचे  तो  कर  एकत्र

 किया  जा  सके  |  दूसरे  निर्णय  के  आशयों  तथा  परिणामों  की  इस  समय  जांच  हो  रही  है  ।

 एकाधिकार  आयोग

 श्री प्र्०  हि०  गोपालन
 a
 ्

 श्री  नम्बियार :

 डा०  सारा दीश राय  :

 कया  वित्त  मंत्री  10  1964  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  271 के  उत्तर के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  एकाधिकार आयोग  किस  तिथि  तक  सरकार को  अपना

 प्रतिवेदन दे  देगा  ?

 767
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 योजना  मंत्री  बेठ  राठ  भगत  )  :
 एकाधिकार  से  प्रत्याशा  की  जाती  है  कि  वह

 प्

 प्रतिवेदन  31  1965  तक सरकार को  प्रस्तुत  कर
 देगा

 लड़की क  पेट  में  बची

 थी  प्र०  |. है ५

 शी  प्र०  रह  चक्रवर्ती  :

 *a17.  <
 थी  श्रोता

 थी  यशपाल सिह

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय

 थी  प्रकादावीर  कास्त्रो

 क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  28  1964 के  श्राफ  कडिया  में  प्रकाशित

 इस  समाचार की  कौर  दिलाया  गया  है  जिसमें  बताया  गया  हे  कि  दिल्ली  के  एक  अस्पताल में

 1964 में  एक  16  वर्षीय  लड़की  का  श्रपेडिसाइटीज़ का  भ्रापरेशन  हुआ  था  कौर  उस  आपरेशन

 में  उस  लड़की  के  पेट में  लापरवाही के  कारण  एक  ऊँची  रह  गई  थी  जिसको उसके  शरीर  से  बाद  में

 दूसरा  झा परेशन  करके  निकाला गया  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार ने
 मामले

 की  जांच  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ate  इस  लापरवाही  के  लिय  किसको  जिम्मेदार

 स्वास्थ्य  मंत्री  :

 इस  विषय में  नवीन  अस्पताल के
 मेडिकल  सुपरिटेंडेंट  तथा

 पुलिस के  सुपरिंटेंडेंट  ने
 एक  जांच की  हैं

 |

 सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 इस  मामले  के  तथ्य  यह  हैं  कि  14  1964  को  नवीन  अस्पताल  में  किसी  कुमारी  मृदुला

 aware  का  श्रपैंडिसाइटिस का  झापरेशन  हुआ  था  झरा परेशन  ठीक  होने  के  बाद  उसे  21

 1964  को  अस्पताल से  छुट्टी  दे  दी  गई  थी  ।  14  जुलाई  को शौर फिर फिर  5  1964 को  उसके

 पेट  में  दर्द
 की  शिकायतों

 के  संबंध  में  उसका  एक्स-रे  किया  गया
 ।

 एक्स-रे  से  उसके  पेट  में  किसी

 बाहरी  वस्तु  का  कोई  प्रमाण नहीं  मिला  ।  इससे  सिद्ध  होता  है  कि  आपरेशन  के  बाद  pea  छोड़ते
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 26  1964  लिखित  उसर

 समय  उसके पेट  में  कोई  बाहरी  वस्तु  नहीं थी  और
 बाद  में Sia  जो  उसके  पेट  में  कैंची  मिलने  का  सबूत

 मिला यह  घटना  इसके  बाद ही  घटी  होगी

 18  1964  को  उसे  फिर  wera  में  भर्ती  किया  गया
 ।  भ्र स्प ताल में  रहते  हुये

 देखा  गया  कि  उसके  पाखाने  में  एक  सेफ्टी  पिन  निकला  जिससे  इस  बात  का  संकेत  मिला  कि

 रोगी  स्यू रै टिक  है  ।  उसे  ऐसा  न  करने  की  सलाह  दी  गई  दिन  वह  प्रगति  मर्जी  से  META  eT

 छोड़  कर  चली गई  17  सितम्बर  21  1964 को  फिर दो  बार  विलिंग्डन

 अस्पताल में  उसका  एक्स-रे  किया  गया  ।  पहली  बार  एक्स-रे  चित्र  में  कोई  कमी  नहीं  देखी गई  ।

 दूसरी बार  जब  उसका  पाइलोग्राम  लिया  गया  तो  उसके  पेट के  सामने  वाले  भाग में  एक  कमी

 देखी गई  |
 24  1964  को  जैसा  राम  भ्रस्पताल  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय के  एक  चिकित्सा

 अधिकारी  के  सामने  उसका  आपरेशन  किया  गया  कौर  उसके  पेट  के  विवर  में  एक  कैंची  मिली  ।

 निगलने  से  ही  ऊँची में  जा  सकती  है  ।  इन  तथ्यों  के  साक्ष्य  रिकार्ड  कर  दिये गये  थे  एसा  लगता

 है  कि  वहू  लड़की  अ्रधे-विक्षिप्त  है  कौर  उसने  हिस्टेरिया के  दौरे  में  कैंची  को  निगल  लिया  था  ।

 28  ग्रक्तू बर, (आ  1964  की  प्रेस  रिपोर्ट  से  यह  भी  मालूम  होता  है  कि  उसके  पाखाने
 में  छोटा  बकसुवा

 भी  पाया  गया था

 बाढ़  नियंत्रण  सम्बन्धी  समिति

 रामेश्वर  टाटिया  :

 *  218.  2  श्रीमती रेणुका  बड़कटकी  :

 (at गूँ ०  बेकटासुब्बया :

 क्या  सिचाई  झ्र
 विद्युत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हूं  कि  बाढ़  नियन्त्रण  सबंधी  मंत्रियों  की  समिति  ने  सरकार को  एक
 अन्तरिम  प्रतिवेदन  दे  दिया है  ;

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें क्या  हैं  ;

 (7)  सरकार ने  उनके  कितने  सुझावों  को  स्वीकार  किया  है  ;  ak

 उन  सुझावों  को  क्रियान्वित करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 सिचाई
 कौर  विद्युत मंत्री  कु०  लठ  :  अभी  नहीं  ।  समिति के  संयोजक

 ने
 योजना  कमीशन

 के
 प्राकृतिक  संसाधन  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  कहा था  कि

 wit  योजना  में  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यों  के  लिये  300  करोड़  रुपये  झ्रावश्यक  होंगे  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते
 ।
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 अनाज  के  अ्रतिरिकत  श्रत्यावइ्यक  वस्तुयें  के  भाव

 |  श्री  प्र०  चे
 :

 |  श्री  प्रकाशवती  शास्त्री  :

 |
 श्री  जगदेव  सिंह  सिद्धान्त

 :

 |  श्री
 स०

 मो०  बीजों
 श्री  हाजी  :

 219.  J  श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 श्री  छ  चं०  सोच
 |

 sit  ०  ना०  चतुर्वेदी

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :
 |

 |
 श्री  सिद्धदवर  प्रसाद  :

 श्री  जसवन्त  मेहता  :

 | att  qo  tao  चौधरी  :

 क्या  faa  मंत्री  10  1964  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  91  के  उत्तर  के  संबंध में

 यह  बताने  की  करेंगे  कि

 गत  दो  महीनों में  के  अतिरिक्त  wa  अत्यावश्यक  के  भाव  किस

 सीमा  तक  बढ़ते रहे  थे  ;

 भावों को  बढ़ने से  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  तथा  उठाने  का  विचार

 ह ै?

 योजना  मंत्री  धन  रा०  का  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल

 य  पर  दोहरे  कराधान  को  रोकना

 | शो  प्र०
 to  चक्रवर्ती

 :

 *2202
 श्रीमती  साबित्री  निगम

 भागवत  झा  आजाद ::.]

 क्या  fat  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आयਂ  पर  दोहरे-कराधान  को  रोकने  के  करारों  पर  संयुक्त  अरब  गणराज्य  तथा

 फ्रांस की  सरकारों  से  बातचीत  करने के  बाद  भारत  का  एक  शिष्टमंडल वापस  लौट  नयी  ;

 काहिरा  में  के  रूप  में
 करार

 की
 क्या  शत  बनाई गई  हैं

 कया  ये  करार  उन्हीं  सिद्धान्तों  पर  आधारित हैं  जिन पर  भारत ने  wer  देशों से  करार

 किय हैं  ;

 क्या  पेरिस
 में  हुई  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  मुख्य  बातों  पर  समझौता हो  गया

 है
 ?

 चित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  रामेशवर  :  हों  ।

 प्रस्तावित
 करार

 प्रारूप  भ्रवस्था
 में  है  सनौर  उसका  अभी  भ्रनुसमर्थन होना  है  1
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 संयुक्त  we
 गणराज्य

 कौर
 भारत  में  प्रचलित  परिस्थितियों  की  दृष्टि  से  समुचित  _.

 सुधारों के  atta  रहते  प्रस्तावित  करार  का  प्रारूप  उन्हीं  सिद्धान्तों  पर  ग्रा धारित  ह  जिन

 पर  भारत ने  दूसरे  देशों  के  साथ  समरूप  करार  किय  हैं  ।

 पेरिस  में  हुई  बातचीत  के  फलस्वरूप  उन  सभी  बातों  का  निपटारा हो  गया जो  पहले

 बची  हुई  थीं  ।

 राज्य  बक

 |  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 221.  ह

 ant  विभूति  मिश्र

 क०  ato  तिवारी
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  1  1964  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  511  के  उत्तर के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 mn  x

 क्या  राज्य  बैक  के  मार्गदर्शन  के  लिये  कोई  सामाजिक  सिद्धान्त नियत  किये  गये  हैं

 तथा  उनको क्रियान्वित  करने के  लिये  क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ;

 बक से  ग्रामीण  भारत  तथा  छोटे  उद्योग  क्या  श्राशा कर  सकते  हैं  ;

 क्या  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  प्रभावोत्पादक  रूप  से  काम  करने  के  लिये  प्रशिक्षित

 तथा  अन स्थापित  करने के  लिये  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ग्रीवा  बनाने  का  विचार है  ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  आर  जी  हां  ।  राज्य  बेक  उसके

 सहायक  तर्कों  से  यह  की  जाती  हू  कि  जिन  इलाकों  में  सब  तक  वाणिज्यिक  बैंकों  की  स्थापना

 न  हुई  वहां  वे  बैंकिग  संबंधी  सुविधाओं  की  व्यवस्था सर्वसाधारण  मुफ्त या  सस्ती  दरों

 रुपया  भजने  की  सुविधायें  प्रदान  कौर  जिन  स्थानों  पर  रिजवी  बैंक  के  कार्यालय न  हों

 वहां  नक़दी  तिजोरियों  कौर  छोटे  सिक्कों  के  भंडारों  का  प्रबन्ध  करें

 तथा  सरका  खजाने  संघ धी  कारोबार  करें  ।  उनसे  यह  भी  की  जाती  हैं  कि  वे  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  सहकारी  समितियों  को  सहायता दें  \4

 राज्य  बेक  ने  अपने  शभ्रधिकारियों  ake  कर्मचारियों

 ं  के

 en  के

 लिये  विभिन् प्रतिष्ठानों  जिनमें  हैदराबाद  का  स्टाफ  कालेज  भी  शामिल  व्यवस्था की  है

 श्वास  बिजली

 [  श्री  विधान  प्रसाद
 ै  22  2.  श्री  प्र०  च०

 शी  प्र०  to  चक्रवर्ती |

 जो  दो०  शर्मा

 क्या  सिचाई  sie  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 न्या
 इन्द्रप्रस्थ

 स्टेट  का  दिल्ली का  बिजली घर  6  1964  को  मरम्मत

 के  लियें  बन्द  कर  दिया गया  था
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 का  ऋण

 यदि  तो  उसमें  क्या  क  छह  गई  थी

 क्या इस  बीच  इसको  बिल्कुल  ठीक  कर  दिया  गया  हे  तथा  यदि  तो  कितना  घन

 व्यय  श्र

 राजधानी  के  उद्योगों  के  उत्पादन  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा ?

 सिचाई ale  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  :  संयंत्र  के  परीक्षण  कौर

 सफाई  करने  के  लिये  7  1964  की  सुबह को  बिजली घर  बन्द  कर  दिया  गया था

 संयंत्र  के  टर्बो-जनित में  स्पन्दन  उचित  सीमा  से  अधिक देखा  गया  था  ।

 संयंत्र  का  संयोजन  किया  जा  रहा  हे  कौर  जापानी  विशेषज्ञ महसुस  करते  हैं  कि

 संयंत्र में  फिर  स्पन्दन  नहीं  होना  चाहिये  iad  उपस्त्र  के  सप्लाई करने  वालों  को  देना हे  |

 संयंत्र  के  बर्द  करने  से  किसी  उपभोक्ता  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 गप्त/धन का  पकड़ा  जाना

 श्री  प्र०  चे

 र  थी  विभूति  मिथ्  :

 श्री  क०  Ato  तिवारी :

 श्री  विश्वास  :

 |  att  बागड़ी :
 |  थी  प्रकादाचीर  शास्त्री :

 |  श्री  जगदेव  सिंह  सिद्धार्थ :
 |

 भो  हरिश्चन्द्र मार
 223.

 J  श्रीमती  रामदुलारी  fare
 :

 श्री  दी०  चं०  शर्मा

 डा०  रोनेन सेन

 डा०  सारा दीदा  राय

 sit  डोनेन  भटटाचार्य

 शी  दया मलाल  सर्राफ

 |  श्री  सुरेख पाल सिह
 थी

 |  श्री  |! / हू ०  गो०  सेन :
 |

 |
 श्री  राम  सेवक :

 |  थी  ga
 भी

 जसवन्त  महता  :  |

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फिल्म  कलाकारों के  मकानों  तथा  लाकरों  तथा  विभिन्न  राज्यों के  ae

 व्यापारियों  के  मकानों  तथा  दुकानों  पर  छापे  मारने  से  प्रवर्तन  निदेशालय ने  श्री  तक  कितना

 गप्त घन क धन  पकड़ा है

 772



 26  1964  लिखित  उत्तर

 संबंधित  व्यक्तियों  के  विऋद्ध  क्या  दंड  विषयक  कार्यवाही  की  गई  हे  ;

 गुप्त धन  का  पता  लगाने  के  लिये  ग्राम  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार ह

 और

 (4)  अब  पाप  नह  गई  खं  |  AVG]  ce)  धन  होने  का  afar

 अनुमान है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  रामेश्वर  साहू  )  प्रवचन  निदेशालय  द्वारा  फिल्म

 कलाकारों  के  मकानों  तथा  लाकरों  पर  अरब तक  मारे  गये  छापों में  39  3  सोने  की  गिन्नियों  तथा

 1,895  पौंड  के  मूल्य  के  यात्री-चेकों  सहित  विभिन्न  मूल्य-वर्गों  की  विदेशी  मुद्रा  33,1  3,000

 रु०
 की  भारतीय  मुद्रा  पकड़ी  गई

 Z|

 (2)  महाराष्ट्र  राज्य में  व्यापारियों  के  मकानों  तथा  दुकानों  से प्र वतन  निदेशालय

 द्वारा  3  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  कुछ  भ्र प्रचलित विदेशी  लगभग  9,000  रु०  के  मूल्य के

 सोने  के  सिक्के तथा  1,810  पौंड  की  स्टरलिंग  मुद्रा के  प्रतिष्ठित भारतीय  मुद्रा  में  5,46,  550

 रुपये  की  धनराशि पकड़ी  गई  है  ।  मद्रास  राज्य  में  प्रवर्तन  निदेशालय द्वारा  मकानों  तथा  दुकानों

 में  2,88,450  रु०  की  भारतीय  मुद्रा  पकड़ी गई

 इन  सभी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मामले  at  कर  लिये गय  हैं  तथा  सम्बद्ध

 नियमों  के  प्रधान  उनके  विरुद्ध  समुचित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 कर  की  चोरी को  रोकने के  लिये  प्रत्यक्ष कर  अधिनियमों  के  अनुबन्धों को
 बनाने  के  afar  सरकार ने  हाल  ही  में  कुछ  अन्य  प्रशासनिक  उपायों  की  घोषणा  की  हे  ।

 इनमें  से  एक  उपाय  सूचना  देने  वालों  को  छिपे  घन  के  बारे  में  सुचना  देने  के  कार्य  उनके

 हारा  दी  गई  सूचना  के  आघार  पर  वसूल  किये  गये  भ्र ति रिक्त  कर  का  74  प्रतिशत से  10  प्रतिशत

 तक  पुरस्कार  ats  बनाना  है  ।  दूसरा  ऐसे  व्यक्तियों  जिन्होंने  भ्रपनी
 ara को  छिपा  रखा  बिल्कुल  ऐच्छिक  रूप से  उसे  प्रकट  करने  की  भावना  कर  निर्धारण

 के  दौरान  को  गई  पूछ-ताछ  में  उनके  द्वारा  दिये  गये  सहयोग  की  सीमा  के  अनुसार  दंड  लगाने के  विषय

 में  उचित  प्रतिफल  प्रोत्साहित करना

 इस  प्रश्न  पर  निरन्तर
 विचार

 होता  रहता  हे  समय-समय  पर  कदम  उठाये  जा  रहें  हैं

 लेकिन  प्रभावी होने  के  उनकी पूर्वे  घोषणा  नहीं की  जा  सकती ।

 छिपे  धन  की  सीमा  बारे  में  sear  -  लगाने  की  उठाना  .  संभव  .  नहीं

 हैँ  ।
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 विद्युत्  प्रफुल्ल  समिति

 श्री  १ ह५

 श्री ०  त ०

 |
 डा०  ७ सेन

 |
 श्री  दीनेन

 डा०  सारा दीदा

 |  श्री  राम  सेवक :

 रे  224.
 ५

 शी  Go  गो०  सेन

 |  श्री  विभूति मिश्र

 |  भी  क०  ना०  तिवारी :

 श्री  ० ह ०  Ato  त्रिवेदी  :

 |
 भी  सुबोध  हंसना

 :

 |
 भी  स०  चे  सामन्त

 सावित्री  निगम
 :

 क्या  सिखाई  कौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा करग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मंसुर  तथा  मद्रास  के  अतिरिक्त  ग्रन्थ  सभी

 राज्यों  के  राज्य  विद्युत्  बोर्डों  में  बहुत  हानि है  ;

 बो  जिससे  ्रात्म-नि्भर  हो  सकें  तथा  अपनी  विस्तार  योजनाकारों  में  धनਂ  लगा  सकें

 बारे में  विद्युत  दरों  को  निश्चित  करने के  लिये  far  प्रतीक  समिति ने  क्या  की
 इस

 झर

 सरकार ने  राज्यों  को  किस  सीमा  तक  बाध्य  किया  है  कि  वह  ऐसा  काम  करें  जिससे

 परियोजनाओं  पर  विनियोजित  पूंजी  पर  उचित  धन  मिल सके  ? aaah

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  कुल  :  से  अपेक्षित  जानकारी कहा

 विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 राय-कर  अधिकारियों  के  लिए  कालीकट  में  क्वाटर

 श्री  प्र ०  Fo  राघवन
 496%,

 श्री
 पोट्रेकाट्ट

 :.
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल-स्थित  कालीकट में  राय-कर  अ्रधिकारियों  के  लिये  क्वाटर  बनाने

 निश्चय  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कब  से  काम  आरम्भ  होगा ?  ---

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  व्यय  कम  करने  की  वर्तमान  आवश्यकता

 को  दृष्टि में  रखते  हुये  यही  निश्चय  किया  गया  है  कि  राय-कर  अधिकारियों  के  लिये  केरल-स्थित

 कालीकट में  क्वाटर  बनाने  का  काम  फिलहाल  स्थगित  किया  जाय  |
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 प्रश्न
 उत्पन्न  होता ।

 matey  जांचने  को  प्रयोगशाला

 J  श्री  पोट्रेकाट्ट : 497
 st  wo  राघवन  :

 बया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 क्या  श्रेषऋ  निरीक्षकों  द्वारा  मांगे  हुए  भ्रौषधों  के  नमूनों  का  विश्लेषण करने  के  लिये

 केरल में  झषा  जांचने  की  प्रयोगशाला  स्थापित
 करने

 का  प्रस्ताव है  ;

 इस  समय  नमूनों  की  जांच  कहां पर  होती  हे

 विगत  पांच  वर्षों में  कितने  नमूनों  की  जांच की  गई  ;

 उक्त  अवधि में  कितने  ofr  चलाये गये  :  तिथी

 (=)  कितने  व्यक्तियों  को  दोषसिद्ध  ठहराया  गया  तथा  कितनी  भ्र वधि  की  सजा

 हुई
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  जी  हां  ।

 इस  समय  केरल  से  मंगाये  जाने  वाले  नमूनों  की
 जांच  सैंट्रल ड्रग्स

 कलकत्ता में  होती  ह  ।

 1959-60  से  1963-64  तक  कुल  288  ।

 221

 16  व्यक्तियों को  दोषसिद्ध  ठहराया  गया  ।  राज्य  सरकार से  यह  जानकारी

 मांगी  गई  है  कि  कितने-कितने  समय  की  सजा  इन  अपराधियों  को  दी  गई  ।  ज्यों  ही  ag

 जानकारी  प्राप्त  होगी  ,  त्यों  ही  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।

 उड़ीसा  में  कर्करोग  उत्पादन  शुल्क  से  एकत्र  किया  गया  राजस्व

 498.  श्री  रामचन्द्र सलिक  नया  वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1962

 कौर
 1963

 में  उड़ीसा  राज्य  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  था
 ?

 घिस
 मंत्रो

 ति०  त०  कृष्णमाचारी )
 :  भ्रपेक्षित  जानकारी  इस  प्रकार  है  eee

 उडीसा  राज्य

 प्राप्त  धनराशि

 — ee जार  रुपयों

 वर्ष
 e

 ee  as  a  TD

 (  (1963)

 7,48,46

 वापिस की  गई  रकम  18,75 9,60

 शुद्ध  प्राप्ति  7,38,86  13,86,98
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 होटलों  के  रसोईघरों पर  छापे

 49  द  रेन्द्रपाल  सिह  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगी

 (#)  क्या  यह  सच  ह  कि  नई  दिल्ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  के  पदाधिकारियों  ने

 सितम्बर  के  अंत
 में  राजधानी  के  कई  फैशनपरस्त  होटलों

 पर  पे  मारे

 शर  उन  सेਂ  बहुत  से  होटलों  शादी  के  रसोईघरों  में  बहुत  गन्दगी  पाई  गई  थी  ;

 दे att

 ह  क

 ं  य  द  द  विरुद्ध
 1  कायंवाही की

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 are

 नई  दिल्ली  म्यूनिसिपल

 मेटी  के  स्वास्थ्य  विभाग  का  यह  साधारण  कांस्य  है  कि  वे  नियमित रूप  से  उनके
 अपने

 Vt oT OfTATZ  त  मे  ee  सस्ता  नों  पर  are  चॉल  OW  है  ।  अनुमान
 ह

 क

 ी  कनक  नमक  1964

 छापे  मारे  गए  थे  ।  उस  समय  दिल्ली  के  स्थानीय  समाचार  val के  संवाददाता  भी

 tort  में  शामिल  थे  जो  एन०  डी०  एम०  सी०  के  कर्मचारी  वर्ग  द्वारा  fades

 कि  | vt  antes  Seciey  सीप  oreire  eer
 की

 ग  शा
 ह

 1.  टी  ऊस  थ

 स्पीड

 मद्रास  होटल

 न्य  नानकिंग

 जिन  चार
 रे

 स्तूरांग्रों  में  जो
 जो

 दोष  पाए  उनके  दोषरहित  नाम  इस  प्रकार

 हैं
 |

 tard  रेस्त्रां  रीगल  बिल्डिंग  :  रसोई  का  जालीदार  दरवाजा  खुला
 श्र  मक्खियां  अन्दर  बन  रहे  खाद्य-पदार्थों  पर  भिनभिना  रही

 मकाडो  ब्लाक  10,  करनाल थ  (1)  यह  बहुत  गन्दी

 चला  रहे  हैं  ।  (2)  खान-पान  का  सामान  नंगा  पड़ा  था  उ

 पर  मक्खियां  बैठी  थीं  ate  गद  जमी  हुई  थी  ।  (

 भी  बहुत  ही  गन्दी  थी  |

 ou
 कमी  रेस्तरां  :  (1)  यह  बहुत  गन्दी  हालत  में  चला  रहे

 ज खान  पान  का  सामान  ढका  नहीं  था-श्रोत  उस  पर
 न

 केवल  मक्खी

 थीं  बल्कि  गद  भी  जमी  हुई
 थी

 ।  (3
 सर

 कर  भद
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 26  1964  लिखित  उत्तर

 4.  मद्रास  होटल  :  रसोईघर  के  जालीदार  दरवाजे  खुले  पाये  गये  थे  तौर  मक्खियां

 उन  खाद्य  वस्तुप्नों  पर  भिनभिना रही  थीं  जो  रसोई  की  मेज  पर  खुली

 रखी  गई  थीं  ।  रसोईघर  में  कोई  भी  कड़ादान  नहीं  रखा  गया  था  अत

 रसोई  का  कड़ा क  पर  पड़ा  देखा  गया
 |

 रसोईघर  बहुत  गन्दी  हालत  में

 उपरोक्त  दोषों  के  लिए  इन  रेस्तूरांध्रों  कों  खाद्य  अ्रपमिश्रण  रोक  अधिनियम  के  अधीन

 पषसिद्ध  ठहराया  गया
 ह

 तथा  इन  के  मामले  न्यायालय  में  फैसले  के  लिए  पड़े  हैं  ।

 यह  भी  हैं  कि  पंजाब  म्यूनिसिपल  अधिनियम  के  sega  के  इन  में  से  तीन

 ‘ पक्षों  से  वहीं  मौके  पर  20-20  रुपये  का  जमीनें  इसलिए  लिया  गया  उन्होंने  कोई

 कूड़ादान  रसोईघरों  में  नहीं  रखा  था  ।  उन  दण्डित  संस्थानों  के  नाम  इस  प्रकार हैं
 :--

 लक्ष्मी  मद्रास  होटल  कौर  मिकाडो  रेस्त्रां  ।

 मकानों  के  निर्माण  क  लिए  भविष्य  निधि  से  ऋण

 500.  at  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 क्या  यह  सच  है  कि
 संघ

 सरकार  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  भविष्य  निधि

 से  ऋण  मंजूर  करने  में  कुछ  सख्ती  बरतना  चाहती  हे  ;

 ।
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  शौर

 कब  से  इस  प्रस्ताव  के  लाग  होने  की  संभावना  ह
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  भविष्य  निधि  के  वर्तमान  नियमों

 एसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  जिसके  अधीन  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  मंजूर  किये  जा

 सकें  ।  किन्तु  कुछ  शर्तों  के  अनुसार  अधीन  रहते  हुए  भविष्य  निधि  में  चंदा  देने  वालों  को

 यह  अनुमति  दी  गई  हे  कि  वे  इस  अ्रभिप्नाय  के  लिए  शभ्रंतिम  रूप  से  कुछ  रुपया  निकाल

 सकते हैं  ।

 से  प्रश्न नहीं  उठते

 आपातकालीन  आकस्मिक  सेवा

 थो
 सुरेशपाल

 सिह  : 501.
 3  दं०  Fo  राज

 स्वास्थ्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  संघ  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  सितम्बर  के  अंत  में  राज्यों  के  स्वास्थ्य  सचिवों

 का  एक  सम्मेलन  यहां  दिल्ली  में  इसलिए  aati  किया  था  कि  वे  भारत  के  सभी  बड़े

 नगरों  के  लिए  एक  अ्रापातकालीन  arses  सेवा  को  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव पर  विचार

 ;  शौर

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  क्या  क्या  निश्चय  हुए
 ?
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 Written  Answers  November  26,  1964

 स्वास्थ्य  मंत्री  (to  सुशीला  केन्द्रीय  स्वास्थ्य परिषद्

 की  11  वीं  बैठक  में  स्वीकृत  एक  संकल्प  के  परिणामस्वरूप  भारत  के  सभी  बड़े-बड़े  नगरों

 शर  कस्बों  में  प्रा पात कालीन  पेवाद्ों  के  स्थापित  करने  के  प्रश्न  की  जांच  स्वास्थ्य  सचिवों

 की  एक  समिति  को  सौंपी  गई  थी  ।  उसके  पश्चात  पिछले  सितम्बर  में  एक  बैठक  हुई  थी

 शर  एक  रिपो  तैयार  की  गई  जिस  पर  पिछले  अक्तूबर  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्
 की

 बैठक  में  विचार  दुरा  था  ।  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  सभी  बड़े-बड़

 अस्पतालों  के  कैजुअल्टी  विभागों  में  इस  प्रकार  की  उचित  व्यवस्था  की  जाए  जिस  से  कि

 दुर्घटनाग्रस्त  अथवा  सख्त  बीमार  व्यक्तियों  का  इन  अस्पतालों  में  पहुंचने  पर  तत्काल  उनका
 दाखिला  at  atc  शीघ्रातिशीघ्र  डाक्टरी  शव चार  हो  ।  ऐसे  एकक  में  घायल  ar  बीमार

 व्यक्तियों  की  जान  बचाने  एवं  उनका  इलाज  करने  के  लिए  बुनियादी  सहूलियतें  होनी  चाहिए

 तथा  पूरे  24  घंटे  की  कर्मचारी  वर्ग  wie  डाक्टर  की  उपस्थिति  होनी  चाहिए  ।  उक्त  समिति

 ने  सिफारिशें  भी  की  थीं  कि  पर्याप्त  खून  निदान  जांच-प्रयोगशाला  एवं  एक्स-रे

 प्राणी  की  सेवायें  भी  इसी  आ्रापातकालीन  सेवा  द्वारा  व्यवस्थित  की  जानी  चाहियें  ।  उन्होंने

 बड़े  नगरों  के  लिए  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि  एम्बुलेंस  का  संचय  एवं

 योजन  हो  तथा  केन्द्र  के  माध्यम  से  समायोजित  प्रणाली  को  चलाया  जाय  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 परिषद  ने  राज्य  सरकारों  दारा  विचार  किये  जाने  are  कार्यान्वयन  के  लिए  कुछ  सुझावों

 की  सिफारिश  की  ale  उन  पर  की  गई  waar  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के  बारे  -

 करो  मांगी  |

 भाखड़ा ऋण  को  इात

 302,  rat  सुरेन  सिंह

 हेम

 कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  पु  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  याचना  की  है  कि  वह

 भाखड़ा  ऋण  को  शर्तों  को  पुनरीक्षित  करे  ताकि  परियोजना  से  लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों

 पर  के  सुधार  उपकर  के  बोझ  को  कम  किया  जा  सक े;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  पंजाब  सरकार  ने  क्या-क्या  रियायतें  मांगी  हैं

 at  उन  पर  केन्द्र  की  क्या  प्रतिक्रया  है
 ?

 सिचाई site  विद्युत  मंत्री  जी  att

 जो  रियायतें  मांगी  गई  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं
 :--

 (1)  परियोजना  के  निर्माण  की  अवधि  के  दौरान  ऋण  पर  ब्याज  न  लिया

 जाय

 (2)  सिचाई  के  विकास  की  प्रारम्भिक  अवधि  में  ब्याज  की  दरों  को  कम  कर

 feat  जाय  ait

 (3)  ऋणों के  a  क  भाग  को  पूरा  करने  के  लिए  राज-सहायता  TAT

 की  जाय  |
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 पंजाब  सरकार  को  दिये  जा  रहे  ऋण  की  शर्तें  बिल्कुल  बसी  ही  हैं  जैसी  समस्त  देश

 में  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  लिए  far  जाने  वाले  ऋणों  की  atc  इसीलिए  यह

 संभव  नहीं  हे  कि  किसी  विशेष  परियोजना  के  लिए  इन  शर्तों  को  उदार  अथवा  सरल  बनाया

 जाय ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बुनियादी  सहूलियतों  पर  व्यय

 503.  att  यशपाल सिह  :

 श्री  नवल  प्रभाकर :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बुनियादी  सहूलियतों  पर  व्यय  में  हुई  वुद्धि  को  पूरा  करने

 की  दृष्टि  से  योजना  aah  के  उपसभापति  ने  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  समक्ष

 सामान्य  तथा  कृषि  सम्बन्धी  कच्ची  सामग्री  बढ़ाने  के  विषय  पर  भाषण  दिया  था

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  सुझाव  दिये  गये  थे  ;  तथाਂ

 राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  :  जी  हां  ।

 यह  सुझाव  दिया  गया  हे  कि  स्थानीय  आयोजना  का  गठन  इस  प्रकार  हो  कि

 कार्यक्रमों के  कार्यान्वयन  में  न  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्रतिष्ठित  श्रम  को  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  काम

 में  लगाया  जाय  अपितु  श्रमिक  कृषि-ग्रौद्योगिक  उत्पादन  द्वारा  ग्रामीण  अर्थनीति  में  हुए  विकास

 का  बहुत  बड़ा  भाग  उन  के  वित्तीय  पहलू  को  पोषित  करने  के  लिए  नियोजित  किया  जा

 सके

 wa  तक  केवल  भ्रांति  प्रदेश  ,
 मध्य  गुजरात  श्र  पंजाब के  मुख्य  मंत्रियों

 के  उत्तर मिले  हैं  ।

 कृष्णा  नदी  के  पुल  को  क्षति

 यदा पाल सिह  :

 श्री  विभूति  मिश्र  :

 |  भी  to  ना०  तिवारी  :

 504.2 श्री  प्र ०  व०

 |
 श्री  पोट्टकाट्ू

 |  श्री  कठिन

 श्री  dare  रेड्डी

 क्या
 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (¥)  क्या  उन्होंने  ater  प्रदेश  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  था  कि  वह  एक

 समिति  की  नियुक्ति  करें  जो  नागार्जुनसागर  बिन्ध  के  समीप  कृष्णा  नदी  पर  स्थित  विजयपुरी

 ga  के  गिर  जाने  के  कारणों  की  जांच  करे  ;  कौर

 यदि  तो  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 सिचाई site  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  (#)  जी  हां  ।

 राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल  तथा  faa  aa  के  एक  श्री ए
 न्र  वॉ कटरा मन  के  प्रशिक्षण  में  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  ale  प्रदेश  सरकार  के  उस

 जिसके  adie  यह  समिति  गठित  की  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जाती

 है  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  64]  ऐसा  समझा  जाता

 है  कि  समिति  ने  31  1964  तक  इस  काम  के  लिए  समय  की  मांग  की

 है  ।

 श्रासाम में बाढ़ श्रौर कटाव में  बाढ़  दौर  कटाव

 505.  थी  प्र०  चल  बिखरा  क्या  सिचाई  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ara  के  कई  संसद-सदस्यों  ने  संघ  के  वित्त  तथा  योजना

 मंत्रियों  र  स्वयं  उन  से  यह  अभ्यावेदन  दिया  था  कि  झा साम  में  जाने  वाली  बाढ़ों  शर

 वहां  से  होने  वाले  कटावों  की  समस्या  को  एक  राष्ट्रीय  समस्या  माना  जाय ;

 कौर याद  gi,  तो  उनकी  ठीक-ठीक  मांगें  क्या  थीं

 उन  पर  सरकार  का  क्या  निश्चय  है
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  (3to ०  Foe  झा साम  के  कई  संसद्-सदस्यों

 are  faa  मंत्री को  पेश  किया  गया  ज्ञापन  मेरे  मंत्रालय को  भेजा  गया  है  |

 भ्रम्यावेदन  में  संसद-सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिये  वे  इस  प्रकार  हैं

 (1)  भारत  सरकार  झ्रासाम  में  बाढ़ों  शर  कंटा वों  की  समस्या  को  पूरा

 उत्तरदायित्व समझ  कर  तत्काल  प्रपने  हाथ  में  ले

 (2)  बाढ़ों  सम्बन्धी  उच्चस्तरीय  समिति  ने  झ्र पनी  रिपोर्ट  1958  की  रिपोर्ट में  जिन

 उपायों  की  सिफारिश  की  उन्हीं  के  बिना  समय  नष्ट

 जोरदार  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ;

 3)  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  लिए  इस  प्रयोजन  से  विशेष

 उपबन्ध  किया
 जाना  चाहिए  ;  ake  wad  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्याप्त

 उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  |

 (4)  बाढ़  समस्याओं  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  का

 एक  उच्च  शक्ति  का  एकक  aria  में  तुरन्त  स्थापित  किया  जानां

 चाहिये

 (5)  इस
 समस्या  का  अध्ययन

 करने
 तथा  यथोचित  परामर्श  एवं  सहायता  प्राप्त  करने

 के  लिये  नदी  बाढ़  एवं  कटाव  विषयक  प्रति  की सेवायें  प्राप्त की

 जानी  चाहिये
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 (6)  श्रीराम में  बाढ़ों  शर  कटाव  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  बृहद  योजना

 बनाई  जानी  चाहिये  शर  प्राथमिकता तथा  क्रमबद्ध  कार्यक्रम के  इनुस  ST

 पर  कार्यवाही करनी  चाहिये  |

 wm  सुझावों  पर  सक्रिय  विचार  हो  रहा  नदी  द्वारा  कटाव  को

 पर  विचार करने  के  लिए  एक  ग्रध्ययन दल  बनाया गया  है  ।  इस  समस्या को  सुलझाने के  लिए

 श्र  उस  पर  परामर्श  देने  के  लिए  एक  वैदेशिक  विशेषज्ञ  की  सेवाएं  प्राप्त  करने  की  कार्यवाही

 शुरू की  जा  चुकी है  |  झा साम में
 जांच

 एवं  अरन्य  कार्य  के  लिए एक  पर्याप्त  संस्था
 बनाने  का  प्रस्ताव  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन है  ।  बाढ़ों  शौर  कटाक्षों की  इस  समस्या  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  आसाम  सरकार को
 वित्तीय  सहायता के  भ्र ति रिक्त  सभी  संभव

 परामर्श  दिया  जा  रहा  है  ।

 सड़कों  और  पुलों  के  लिए  विकास-ऋण

 506.  श्री  प्र०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सड़कों  ate  पुलों  की  विकास  योजनाश्रों  के  लिए  श्रंतर्राष्ट्रीय  विकास

 सिएशन ने
 at  हाल में  28. 57  करोड़  रुपये का  विकास  ऋण  मंजूर  किया है  ;

 यदि  तो  शर्तों ak

 उस  के  wets  योजनाओं  का  विवरण क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री
 ति०  त०  :

 जी  नहीं  ;  फिर भी  ae  बता  दूं
 fe  21  1961

 कोटखाई  डी०  ए  ०  ने  राष्ट्रीय  राजपथ  परियोजना  के  लिए  28.  57

 करोड़  रुपये  (60  मिलियन  का  ऋण  मंजूर  किया  था  ।

 1961  का  यह  ऋण  भ्रद्धवार्षिक  किस्तों  में  लौटाया  जो  किस्तें  अगस्त

 15,  1971
 को  शुरू  होंगी  ate  15,  2011 को  समाप्त  होंगी  यह  ऋण  ब्याज  से

 मक्त है  ।  झाई०  डी०  दिन  को  उनके  प्रशासनिक  व्यय के  लिये  समय-समय पर  ली  जाने  वाली
 धनराशियों  शेष  राशियों  पर  प्रतिवर्ष  3/4  प्रतिशत  सेवा-शुल्क  देना  होगा  ।  इसकी

 अन्य  सविस्तार  जानकारी  शराब  डी०  ए०  क्रैडिट  एग्रीमेंट  नं०  एन०  दिनांक

 21,  1961  में  दी  गई  है  ।  उक्त  एग्रीमेंट  की  प्रतियां  संसद-पुस्तकालय में  रखी  गई  थी  ।

 जिस
 परियोजना  के  लिए  यह  ऋण  दिया  गया  उसके  इस  प्रकार  हैं

 राष्ट्रीय  राजपथ  तथा  पूर्वी  बम्बई  19  बड़े  पुलों  के  लगभग

 660
 मील  (1050  किलोमीटर )  का  निर्माण एवं  पुननिर्माण

 बम्बई  नगर
 की  यातायात  समस्याओं का  तकनीकी  कौर  झ्ाथिक  जिसमें

 बन  रहे  एक्सप्रेसवेज़ का  विशेष  निर्देश  तथा  उक्त  क्षेत्र  में  बनने  वाले  wae

 प्रेसबेज़॒श्रौर
 राजपथ  जो  विचाराधीन हैं  ।
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 नि  ऋण  की  रुपयों  में  अदायगी

 att  विभूति मिश्र
 |  | ०  ato  तिवारी :

 507.  श्री  ०  ०
 <

 श्री  राम  सेवक  यादव  :
 |

 श्री  रा०

 att  द्वारका  दास  मंत्री
 :

 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रुपयों  में  बॉन  ऋण  की  आंशिक  के  प्रश्न  पर  कपिल  रिपब्लिक  श्रॉफ  जंती
 के  साथ  कोई  बात-चीत चल  रही

 यदि  तो  बात-चीत  का  परिणाम  निकला ?

 वित्त  मंत्री
 ति०  त०  कृष्णमाचारी )  झ्र  फेडरल  रिपब्लिक  हॉफ

 जर्मनी  से  लिये  गये  ऋण  पर  ब्याज  की  अ्रांशिक  अदायगी  को  रुपयों में  पुरा  करने  की  बात-चीत पर

 आपस में  विचार-विनिमय हुआ  किन्तु  यह  मामला ott  भी  प्रारम्भिक  स्थिति  में  है  ।

 Publications  brought  out  by  Planning  Commission

 508.
 J  Shri  Vishram  Prasad  :

 Shri  Bagri:

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  thetotalnumber  of  publications  brought  out  in  1964  by  the  various

 Working  Groups  and  Planning  and  Programme  Evaluation  Organisation
 under  the  Planning  Commission  ;

 (0)  thenumber  of  those  out  by  them  published  in  Hindi  ;  and

 tions  in  Hindi  ?
 (c)  the  arrangements  being  made  for  publishing  the  remaining  publica-

 The  Minister  of  Planning  (ShriB.R.  Bhagat)  :  (a)  17.

 b)  and  (c).  Arrangements  are  being  made  to  translate  one  of  these

 reports  in  Hindi.  It  is  the  endeavour  of  the  Planning  Commission  to  bring
 out  an  increasing  number  of  publications  meant  for  popular  consumption  in
 Hindi.  This  would  exclude  Publications  such  as  technical  studies  of  Projects
 and  Programmes  for  the  use  mainly  of  Project  authorities.

 Printing  of  Gazette  of  India  in  Hindi

 509.
 Shri  Vishram  Prasad  :
 Shri  Bagri

 Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  printing  presses  of  the  Government  of  India  are  ina
 position  to  print  parts  of  Gazette  of  India,  other  than  the  Part  thereof,
 an  Hindi  also  along  with  their  English  version  ;  and
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 (b)  if  not,  when  it  is  likely  to  make  the  necessary  arrangements  in  this

 behalf  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  Mehr  Chand  Khaana)
 (a)  Yes,  to  the  extent  indicated  below

 (4)  All  Sections  of  Part  IT.

 (it)  Selected  portions  of  Part  111,  e.g.,  Notifications  issued  by  the
 .  5.  C.  and  Chief  Commissioners  of  Hindi  speaking  Union

 Territories.

 4. चके
 nro

 (ii)  Selected  portions  of  Part  IV,  e.g.,  Advertiseme  and  notices  by
 private  individuals  and  private  bodies.

 (0)  The  two  main  requirements  are

 (2)  Additional  staff,  and

 (ii)  the  availability  of  the  material  in  Hindi.

 Both  these  matters  are  being  examined.

 ठेकेदारों से  वसूल  किया  गया  धन

 510.  |  भी  विश्वास  प्रसाद
 :

 श्री  बागड़ी  :

 कया  निर्माण कौर  श्रीवास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  निर्माण  शर  श्रीवास  मंत्रालय के  मुख्य  प्रविधिक  परीक्षक  संगठन की  उपपत्तियों

 उनके  निर्माण-कार्य  में  हुई  अनियमितताओं  प्रविधिक  के

 a
 समाप्त  होने  वाली  तिमाही  के  दौरान  ठेकेदारों  से  2  लाख  रुपये  वसूल  किये जा  चके

 यदि  कुल  किये  गये  निर्माण  कार्यों  में  से  कितने  कार्यों  की  जांच  की  गई  थी  ;  atk

 इस  सिलसिले में  1957 से  श्री  तक  ठेकेदारो ंसे  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई
 ?

 निर्माण शौर  श्रीवास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 उक्त  अवधि में  132  निर्माण-कार्यों  का  निरीक्षण gs  था  किन्तु  2  लाख  रुपये

 से  अधिक  की  यह  वसूली  उन  निरीक्षकों पर  हुई  थी  जो  पहले  दिये  जा  चुके  थे  ।  मुख्य  प्रविधिक

 परीक्षक  संगठन  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  के  लगभग  10  प्रतिशत  निर्माण-कार्यों की  उनके  निष्पादन

 होते  समय  कौर  उसके  बाद  जांच  किया  करता  है  ।

 1957
 से

 1964
 तक  लगभग  19  लाख  रुपये की  वसूली की  गई  थी  ।

 दामोदर  घाटी  निगम का  पुनर्गठन

 श्री  बागड़ी : 511.

 श्री  विश्राम  प्रसाद  :

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  17  1964  के  तारांकित प्रश्न  संख्या
 255  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध में  a  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  शर  पश्चिमी  बंगाल  सरकारों  के  परामर्श  से  दामोदर

 घाटी  निगम के  कृत्यों  ate  शक्तियों का  पुनर्गठन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  शौर
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 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  निर्णय  किये  जा  चुके  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्या  मंत्री  (Sto  Fo  ल०  :  कौर  यह  मामला

 oat भी  पश्चिमी  बंगाल  aire  बिहार  सरकारों  के  साथ  विचाराधीन है  ।  अभी  कोई  air

 निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 Prices  of  Building  Construction  Material

 §12.  Shri  Naval  Prabhakar  Will  the  Minister  of  Works  and.

 Housing  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  building  construction  material  has  registered  a  steep  rise

 in  price  in  Delhi  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  Mehr  Chand  Khanna):

 (a)  and  (b).There  has  been  no  steep  rise  in  prices  in  Delhi  in  so  far  as  bricks,

 cement,  sand,  iron  and  steel  are  concerned,  as  their  prices  are  controlled  by
 Government.

 _As  regards  timber,  there  is  no  statutory  control  on  price  or  distribution..
 The  price  of  this  material  has  risen  to  some  extent.

 सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों को  शिक्षा  war

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :
 513.

 श्री  ला०  द्विवेदी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  सरकारी  कर्मचारियों के  बच्चों  की  कितनी

 अधिकतम  ्  पर  उन्हें  शिक्षा  भत्ता  वापिस  लेने  का  अधिकार है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  तक  :  उस  पढ़ाई  के  वर्ष  के  तरन्त  तक  जिसमें  बच्चा

 18  वर्ष  की  जरायु पूरी  कर  लेता  उन्हें  बच्चों का  शिक्षा  सम्बन्धी  भत्ता  दिया  जा  सकता  है  ।

 हाई  हायर  सेकण्डरी  स्कूलों में  शिक्षा  के  अध्यापन शल्क से च्े शुल्क  से  सम्बन्धित हाल  की  योजना

 के  भ्रन्तगंत  इस  प्रकार  की  कोई  भी  नहीं  विहित  की  गई  है  ।

 सोने  का  तस्कर-व्यापार

 514.  ै  att  दलजीत fag  :

 श्री  श्यामलाल सर्राफ  :

 क्या  fad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहली  1964  से  10  1964 तक  देश  कितना

 तस्कर-व्यापार  का  सोना  जब्त  किया  कहां-कहां  पकड़ा
 गया

 तथा  तस्कर-ब्यापारियों  के  नाम

 कया

 अब  तक  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  जा  चुकी  है  ?

 784



 लिखित  उत्तर 26  नवम्बर  1964

 वित्त  मंत्री (aft  fo  त०  कृष्णमाचारी )  पहली
 1964

 10  1964  सीमा  स्थल  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  ate

 कारियों  तस्कर-व्यापार  से  जब्त  किये  गये  सोने  की  मात्ना  तथा  उसका

 जब्ती  के  स्थानों के  तथा  ज़ब्ती  में  पकड़े  गये  व्यक्तियों की  इरादी का  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता है  ।  में  रखा  wat  ।  देखिये  सं०  एल०  |

 इस  मात्रा  में  से  लगभग  9.  8  किलोग्राम  जिसका मलय  लगभग  52,500  रुपये  ज़ब्त

 किया गया  है  ।  इन  जातियों  में  अ्रन्तंग्रस्त  191  व्यक्तियों में  से  38  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 10  1964 की  स्थिति के  झ्रनुसार  भ्र भि योग  की  कार्यवाही  शुरू  की  जा  चुकी  है

 वाली है  |  इन  38  कषयक्तियों में  से  न्यायालयों  ने  wa  तक  5  को  ठहराया है  ।

 न्याय निर्णीत मामलों  में  भ्न्तग्रस्त अपराधी  सिद्ध  हुए  व्यक्तियों के  नाम  तत्काल  उपलब्ध  नही ं।

 व्यक्तियों  पर  लगाये  गये  व्यक्तिगत  झथेदण्ड  का  कुल  जोड़  लगभग  5,835  रुपये  शेष  मामले  जांच

 एवं  न्यायनिर्णयन के  विभिन्न स्तरों  पर  हैं  ae  इनमें  न्यायालयों में  लम्बित  मामले भी  सम्मिलित

 हैं  ।  जब  तक  कि  इन  मामलों की  जांच  पूरी  नहीं हो  तब  तक  ee  व्यक्तियों के  नाम

 बताना  वांछनीय नहीं  होगा  ।

 पंजाब  क  भारी  att  सध्यवर्तों  उद्योग

 515.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  योजना  मंत्री पहली  1964 के  अ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1646  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना वधि  के  दौरान  पंजाब में  भारी  कौर  मध्यवर्ती  उद्योगों

 को  स्थापित  करने  के  लिए  ata  धनराशियां  आवंटित  करने  का  निर्णय  त  से  किया

 जा  चका

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०
 भ्र भी  श्रीमान  ।  उन

 कई  परियोजनाओं के  लिये  जो  कभी  विचाराधीन  भ्र ति रिक्त  धनराशियों  आवश्यकता होगी

 इन  के  सम्बन्ध में  ग्राही के  पूरा  होने पर  ही  समूचित  निश्चय किया  जाएगा

 पश्चिमी जमनी  से  सहायता

 516.
 श्री  दे०  पुरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  श्रावश्यकताओओं

 को  पूरा  करने  की  कंसोर्टियम  व्यवस्था के  अधीन  इण्डस्ट्रियल एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कार्पोरेशन  श्रॉफ

 इण्डिया
 ने  श्री  तक  पश्चिमी  जर्मनी  से

 40,
 मिलियन  डी०  एम०  प्राप्त किये  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्राप्त  राशि  में  से  उक्त  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  इन्वेस्टमेंट

 ने  अब
 तक  केवल

 25  मिलियन डी०  एम०  राशि ऋण  में  दी  शौर

 उपलब्ध  शेष  राशि
 को

 विनियोजित
 न

 करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  श्री  ति०  तरण  से
 इण्डस्ट्रियल

 क्रेडिट
 एण्ड

 मेट  कार्पोरेशन  श्रॉफ  इण्डिया ने  नब तक  फेडरल  रिपब्लिक श्रॉफ  जर्मनी  से  कंसोर्टियम
 व्यवस्था
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 के  अ्रघीन  चार  ऋण  प्राप्त किये  हैं  जिन  का  कुल  जोड़  40  मिलियन डी०  करार है  ।  कुल  25

 मिलियन  डी०  ume  के  पहले  दो  ऋणों  के  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  जा  चुके  हैं  और  कार्पोरेशन

 ने  इस  धनराशि  के  उप ऋण  भी  मंजूर  किये  कुल  15  मिलियन डी०  एम०  के
 तीसरे  कौर

 चौथे  ऋणों  का  अभी  हाल  में  संकेत मिला  है  कौर  उनके  सम्बन्ध  में  करारों  पर  हस्ताक्षर

 न्हीं  हुए  हैं

 फिर  भी  कार्पोरेशन  ने  इन  दो  ऋणों  पर  से  उप-ऋण  मंजूर  करना  आरम्भ  किया

 Smallpox  Eradication

 |  Shri  Onkarlal  Berwa  :

 उप  Shri  Gulshan

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  smallpox  eradication  programme  has*

 been  discontinued  ;  and

 (b)  the  quantity  of  anti-smallpox  vaccines  so  far  imported  ?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar  (a)No.

 (b)  362  million  doses  of  anti-smallpox  vaccine  have  so  far  been:

 imported.

 Survey  of  Tonsillitis  Cases

 _  Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 518.

 "  Shri  Gulshan  :

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  in  coordination  with  the  All  India
 in: Medical  Research  Council,  made  a  broad  survey  of  the  tonsillitis  cases

 india  :

 (b)  ifso,  the  names  of  the  places  where  such  a  survey  has  been  made  ,  and:

 (c)  the  result  thereof

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar  (a)  No,  Sir

 (b)  and  (0)  :  Do  not  artse.

 दक्षिण  दिल्ली  में  भूमिगत  जल

 att  यश्पाल सिंह  :
 519.

 शो  Jo

 क्या  निर्माण  ale  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  दिल्ली  में  भूमिगत  जल  का  स्तर  कभी  हाल  में  ख़तरनाक

 स्थिति तक  पहुंच  चुका  है  ;
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 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  पानी  का  स्तर  चढ़  जाने  से  कितने

 सरकारी  भवनों  तथा  स्मारकों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है ह  दहेज
 shee

 पानी  के  स्तर  को  चढ़ने  से  रोकने  तथा  इस  प्रकार  भवनों  को  क्षति  से

 चने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  मेहर  चन्द  :
 दक्षिण  दिल्ली  में  भूमिगत

 जल  का  स्तर  थोड़ा  ऊंचा  हो  गया  है  ।

 कोई  भी  नहीं  ||

 भूमिगत  जल  को  बाहर  निकालने  तथा  पानी  के  स्तर  को  ज़मीन  के  नीचे  10

 फीट  के  स्तर  पर  रखने  के  लिए  नई  दिरलल्लल््ल॑  के  सारे  क्षेत्र  में
 303  नलकूप  लगाये जा  चुके  हैं

 जाली  औषधियों  के  कारखाने

 |  महाराजकुमार विजय  आनन्द  :
 |  श्री  विश्राम  प्रसाद  :

 |  श्रीमती  रेणुका  बड़ कट की
 520.  ~  tact  लक्ष्मी  बाई

 :

 |  sit  राम  रख  यादव
 :

 ao  का०  भट्टाचार्य

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 तथा  खाद्योत्पाद-ग्रपमिश्रणा  तथा  जाली  अवधि-निर्माण  के  विरुद्ध  सदाचार

 समिति  द्वारा  चलाये  गये  देशव्यापी  आन्दोलन  को  कहां  तक  सफलता  मिली  है  ;

 कितने  ग्रामों  की  तलाशी ली  गई  है  ;

 उनको  क्या-क्या  कड़ी  दी  गईं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुनीला
 :

 सदाचार  समिति  के  माध्यम  से  खाद्य-ग्रपमिश्रण

 के  कई  मामले  ध्यान  में  बनाए  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  द्वारा  उन  मामलों  की  पे  रवी  हुई  ।  प्रभी हाल  में

 2  अक्तूबर  से  5  1964 की  प्रविधि  में  नई  दिल्ली  में  सदाचार  समिति  ने  भारत  सेवक

 समाज  की  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सेवा  के  सहयोग  से  खाद्य-श्रपमिश्रण  सम्बन्धी एक  प्रदर्शनी  का

 योजन  किया
 जो  बहुत  ही  हद  तक  सफल  रही  थी ।  सरकार  के  पास  इस  बात  की  कोई  भी

 जानकारी  नहीं  कि  क्या  जाली  औषधियों  के  fatal  के  विरुद्ध  सदाचार  समिति  ने  कोई

 व्यापी  आन्दोलन  चलाया  भी  है  ।

 1964  के
 पौर  भ्रक्तूबर  के  महीनों  में  खाद्य-प्रपमिश्रण  के  सिलसिले

 में
 दिल्ली

 के  स्थानीय  अधिकारियों  ने  11 अहातों  की  तलाशी  ली  थी  ।

 उपरोक्त
 तलाशियों  के  परिणामस्वरूप  aa  तक  दो  अभियोग  चलाये  गये  हैं  लेकिन  इन

 में  से  भ्र भी  किसी  पर
 भी  free  नहीं  किया  गया  है  ।
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 बेल्जियम से  सहायता

 521.  महाराजकुमार  विजय  आनन्द
 :

 क्या  वित्त  dat  24  1964  के
 तारांकित

 सख्या  377  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :--

 बेल्जियम सरकार  ने  जो  धन  राशि  देने का  वचन  था  उसके  मिलने  में  देर  होने

 के  क्या  कारण

 यह  बचनवद्ध राशि  कब  मिलेगी
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :
 क्योंकि  यह  धनराशि  किसी  सरकार  द्वारा  दी

 जानेवाली  है  कुछ  देर  होना  एक  स्वाभाविक बात  है  ।  चूंकि  वस्तुओं  के  arena  के  लिए

 यह  ऋण  उपलब्ध  इसलिए
 भी

 इसका  इस्तेमाल  किया  जाना  संभव  नहीं  ;  यही  कारण  हैकि

 इस
 वचनबद्ध

 राशि
 को

 प्रायः  कारखानों
 के

 सामान  तथा  जलयानों
 के  बड़े-बड़े  झ्रादेशों  के

 प्रति

 किया  जाता  है  |

 आशा  है  कि  यह  ऋण  चाल  वित्त  वर्ष  की  समाप्ति  से  पहले  दिया  जाएगा

 मध्य  at  के  निर्वाह-अंक

 522.  महाराजकुमार  विजय  आनन्द  :
 कया  वित्त  मंत्री

 24  1964  के  तारांकित

 संख्या  378  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  वर्ग  के  निर्वाह-भ्रमों को  तैयार  करने  में  कितना  समय  लगेगा

 (a)  क्या  निर्वाह-रंक  विषयक  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी
 भर

 रिपोर्टे की  पुष्टि  में  सरकार  कया  कार्य  वाही  करना  चाहती  है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  आशा है  कि
 मध्यवर्ग  के  निर्वाह-प्रेक्षकों के

 संपादन  का  काय॑  1965 के  दौरान  पुरा हो  ।

 इन  निर्वाह-्रंकों सम्बन्धी  रिपोर्टो  को  प्रकाशित  करने  का  प्रस्ताव नहीं
 ।  मध्य

 वर्गीय  परिवार  1958-59  का  पहला  खण्ड  प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  कौर  उसकी

 छतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हूँ  ।

 निर्वाह अंकों  के  आधार  पर  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी--इस  प्रश्न  पर  तभी

 fra किया  जाएगा  जब  ये  श्र क  उपलब्ध  होंगे  ।

 Iicit  Trade  in  Opium

 523.  Shri  Ram  Sewak  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  has  been  any  rise  in  the  illicit  trade  in  opium  during
 the  current  yea  compared  to  the  last  year  ;

 (6)  the  estimated  quantity  of  opium  and  its  value  involved  in  this
 trade  ;  an  illicit
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 F  (c)  ॥  80,  the  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check

 this

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari  )  (a)  Judging

 by  the  number
 of  seizures  so  far  made  this  year  and  the  quantities  seized,  the

 answer  is  in  the  negative.

 (b)  On  the  basis  of  information  so  far  available  to  the  Ministry,  3165-765

 kgms.  of  contraband  opium  valued  at  Rs.  2,72,256  approximately,  has  been

 seized
 in  the  current  year  up  to  30th  Sept.,  1964.

 (c)  Government  feels  that  steps  taken  by  them  are  adequate

 सरकारी  भवनों  प्राग  लगने  की  घटनायें

 524.  श्री  कृष्णपाल सिंह  :  कया  निर्माण  भर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  कुछेक  वर्षों  में  सरकारी  दफ्तरों  में  भाग  लगने  की  अनेक  घटनायें  झर  उन  के

 कारण  क्षति  होने  की  बातों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  इस  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  काय  वाही

 करना  चाहतों  है

 क्या  सरकारी  दफ्तरों  पौर  सरकारी  सामान का  का  बीमा  कराया  जा  चूका

 क्या  बढ़िया  किस्म  के  बिजली  के  तार  या  सामान  लगाने  की  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 दफ़्तरी  कमेंचारीवर्ग  द्वारा  ऐन  मौके  पर  बुझाने  की  क्या  व्यवस्था  है  श्र  क्या

 किसी समय  इसका  निरीक्षण किया  जा  चका  है
 ?

 श्रीवास और  निर्माण  मंत्री  Age  चन्द  से  सरकारी  भवनों  में

 लगाये  गये  बिजली  के  तार  कौर  सामान  स्वीकृत  स्तर  के  हैं  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 समय-समय गर  इस  सामान  की  जांच  करता  है  जहां  भी  जेसी  उचित  कार्यवाही की  अपेक्षा

 होती  है  वह  वहां  वैसा  ही  करता  है  ।  केन्द्रीय  लोक  निम  पी  विभाग  के  पास  एक  क्रमिक  कार्यक्रम

 भी  है  जिसके  श्रन्तगंत  वह  नई  दिल्ली  स्थित  सचिवालय-भवनों में  लगे  पुराने  तारों  को  बदलता

 रहता है  ।

 तत्काल  राग  बुझाने  के  लिए  सरकारी  भवनों  में  प्राग  बुझाने  का  सामान  दिया  गया  है  अथवा

 fear रहा  है  ।

 सरकारी  भवन  सामान  का  बीमा  नहीं  किया  जाता  ।

 ब्रिटिश  इण्डिया  कार्रपोरिदान  को  बेची  गई  जीवन  बीमा  निगम  की  सम्पत्तियां

 525.
 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 :--

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  ने  अपनी  कुछ  संपत्तियां  sett  हाल  में  ब्रिटिश  इण्डिया  कार्पोरेशन
 कोबची

 यदि  तो  किसको  बेची  हैं  तथा  कितनी  राशि  की  संपत्तियां बे  कौर

 किन  शर्तों  पर  इनका  विक्रय  ent  है  ?
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 वित्त  मंत्री  ति०  ao  FATAL )
 :

 जी  नहीं  ।

 arc  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 526.  श्री  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  मालूम  है  कि  अनुसूचित बैंकों  ने  पेशगी  में  दी  जाने  वाली  अपनी  रक़मों

 में  से  लघू  उद्यमों  कौर  सहकारी  क्षेत्र  को  बहुत  ही  श्राप  मात्रा  में  पहले  की  तरह  ही  पेशियाँ
 दी

 श्र

 (a)  उक्त  बैंकों  द्वारा  इस  प्रकार  के  विनियोजनों  को  बढ़ाने  के  लिए  यदि  सरकार  कोई

 करना  चाहती  है  तो  वह  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  1963  के  पर  अनुसूचित  बैंकों  ने  लघु

 उद्योगों  और  सहकारी  समितियों  को  कूल  59.  39  करोड़  रुपये  की  पेशगी  दी  थी  ।  यद्यपि  भ्रनुसुचित

 बैंकों  द्वारा
 ऋण

 के  रूप  में  दी  जाने  वाली  कुल  राशियों  के  मुकाबले  में  ये
 पेशियाँ  पर्याप्त नहीं  ;  फिर

 भी  समूची  स्थिति  को
 देखकर

 यही  कहा  जा  सकता  है
 कि

 इन  उद्यमों  या  एककों  के  संसाधनों  या
 श्रांवश्यकताशं  के

 मुकाबले  मैं  ये  पेशगी  राशियां  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 शभ्रनुसूचित  बैंकों  कौर  भ्रमण  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  प्रत्येक  लघु  उद्योग  को  1  लाख

 रुपये की  सीमा  तक  पेशियाँ दिलाने  की  योजना  पहली  1960  से  श्रारम्भ  की
 जा  चुकी

 कौर इन  एककों को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  श्रौद्योगिंक  विकास  बैक  द्वारा भी  ऋण  किये

 जा  सकते  हैं  तथा  उनकी  गारंटी  दी  जा  है  ।  भारत  के  राज्य  बैंक  एवं
 उसकी

 शाखा प्र ों

 जैसा
 कि

 के  विकास-किये क्रम  यह  श्राशा  की  जाती  है  कि  वे  सहकारी  संस्थाओं
 को  दी  जाने

 बाली  सक्रियता को  बढ़ा  दें  |

 तापीय  बिजली  स्टेशन

 (
 झ०  व०

 राघवन
 :

 भी  :
 श्री  राम  सेवक  : 527.

 श्री  रवीन्द्र वर्मा  :
 ~y

 श्री
 To  बेंकटासुब्बया

 क्या  सिचाई  we  विद्युत्  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  में
 100

 मेघावाट  तापीय  स्टेशन  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव
 कौर

 (7)
 यदि

 तो
 इस  मामले  में  कब  अंतिम  निरोध  निया  जाएगा

 ?

 सिंचाई ite  विद्युत  मंत्री  कु०  wo  :  जहां  |

 उक्त  राज्य  से  एक  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 जल-उपकर

 _  श्री परि ०  व०  राव वन
 528

 प  श्री  पोस्ट  ag

 क्या  सिचाई  विद्युत्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  में  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  wet  हाल  में  इस  प्रकार  के  area  पास  किए  हैं  कि  चित्तूर  तालुक
 के  कृषकों से  पहली  1957  से  भूतलक्षी रूप  से  जल-उपकर लिया  जाय

 क्या  कोचीन  सिंचाई  1935  के  अधीन  यह  उपकर  केवल  उन
 कृषकों

 से

 इकट्ठा  किया
 जा

 सका  जिन्हें
 अधिनियम

 के  प्रवचन  के  बाद बने  हुए
 नये

 सिंचाई  निर्माण-कार्यों
 के

 पूरा  होने  से  लाभ  था

 यदि  तो  क्या  इस  उपकर  की  वैधता  को
 जांचा  गया  है  ;

 आदिकाल  से  पानी  इस्तेमाल  करने  वाले  कृषकों  को  इस  उपकार  से  उन् मुं वित्त  दिलाने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सिंचाई कौर  विद्युत  मंत्री  कु ०  ल०  केरल  सरकार  ने
 27-7-1963  को

 ये
 आदेश

 जारी  किये  थे  कि  चित्तूर  तालुक  के  कृषकों से  भूतलक्षी  रूप  से
 जल-उपकर

 लिया  जाये
 ।

 जिस  तारीख  से  न्लावनकोर  कोचीन  सिचाई  अधिनियम  लागू  उस  से  पहले  की  अवधि  भ्रमित

 1-4-1956
 से  19-11-1956  तक  के  लिए  पालघाट  ज़िले  में  स्थित  चित्तूर  सिचाई  योजनाओं  के

 जस-उपकर को  निश्चित  दरें इस  प्रकार  थीं  :---

 (1)  एक  फसल  के  लिए  गीली  भूमि  की  सिचाई  —s  रुपये  प्रति  एकड़  |

 (11)  दोहरी फ़सल  के  लिए  गीली  भूमि  की  सिंचाई  50  रुपये  प्रति एकड़
 |

 (111)  शुष्क  फसलों  के  लिए  शष्क  भूमि  की  सिचाई  10  रुपये  प्रति  एकड़  |

 20-11-1956  से  इधर  की  अवधि  के  लिए  जलकर  की  दरों  को  ताम्रकार-कोचीन

 सिचाई  1958 में  विहित  प्रक्रिया के  झ्रनसार  ही  निश्चित किया  गया  था  ।  नियमों

 के  नियम  (*)  के  welt  उपरोक्त  जल  उपकर  की  दरें  अस्थायी  रूप  से  20-11-56 से  इधर
 की

 अवधि  के  लिए
 भी  लागू  की  सिंचाई  सुविचारों की  तारीख  पहली  1956  निश्चित

 की  गई  ।

 मतब  कोचीन  क्षेत्र  बुनियादी  कर  लगाने  से  पहले  ही  यह  उपकर

 राजस्व  के  साथ-साथ  लिया  गया  था  जो

 हत  का  हैं
 कृषकों  से

 इकट्ठा  नहीं  किया  गया

 इस
 उपकर  की  वैधता

 की
 जांच  की  गई  ate  स्थिति  यह  है  कि

 1-4-1956

 से  19-11-1956  तक
 चित्तूर  तालुक  में  यह  कोचीन  सिंचाई  शभ्रधिनियम  लागू  था  we

 इसीलिए  उक्त  विधान  में  उपबन्धित  इस  जल  उपकर  का  निर्धारण  किया  जाना  चाहिए
 ।

 यद्यपि  कोचीन  अधिनियम  निरसित  किया
 जा

 चुका  है  फिर  भी  इस  प्रकार  का

 निर्धारण  वैध  होगा  क्योंकि  त्लावनकोर  कोचीन  व्याख्या  एवं  साधारण  खण्ड  अ्रधिनियम  की

 धारा  के  ग्रन्तगंत  किसी  भी  अधिनियम  के  निरसन  से  उस  शभ्रधिनियम  से  प्राप्त  होने
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 वाले  अधिकार  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ना  निरसन  की  तारीख  को  ही  सरकार  को

 उपकर  लगाने  का  शझ्रधिकार  पहले  से  प्राप्त  हो  चका  था  ।  20-11-1956  इधर की

 यह  सिचाई  उपकर  त्ावनकोर-कोचीन सिचाई  अधिनियम  (1956  का  7  के  अन्तर्गत

 लगाया  एवं  इकट्ठा  किया  जाना  कर-निर्धारण  ara  कोई  प्रणाली  wae  होगी
 ।

 त्ावन्कोर-कोचीन  सिंचाई  अधिनियम  के  waar  उन  कृषकों  भी  भ्र घि नियम  के

 प्रवत्तन  से  पहले  या  बाद  में  सम्पादित  किसी  भी  सिंचाई  कार्य  से  लाभान्वित  होते  यह

 जल  उपकर  देय  है  atk  इसीलिए  उस  से  safer  का  प्रश्न  पदा  नहीं  होता  |

 हट्टी  स्थित  सोने  की  ar

 529
 _  श्री  उमानाथ

 श्री  प०  कुन्दन

 क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है.कि  सरकार  ने  हट्टी  गोल्ड
 माइकल

 रायचूर

 को  मैसूर  सरकार  से  हथियाने  का  विचार  छोड़  दिया  है  ;  झर

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  जी  तहां  |

 इन  खानों  से  उत्पादित  होने  वाले  सोने  की  मात्रा  तथा  उसके  उत्पादन  पर  लगन

 वाली  ऊंची  लागत  कौर  स्वर्ण  नियंत्रण  नियमों  के  sence  के  परिणामस्वरूप  परिवर्तित

 श्रमिक  स्थिति  की  दृष्टि  में  यह  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  कि  इन  बयानों  को

 किया  जाए  |

 तृतीय  पंचवर्षोय  योजना  में  गैरसरकारी  क्षेत्र  में  पूंजी-विनियोजन

 531.
 श्री  ह्०  ना०  चतुर्वेदी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ~
 वर्तमान  पंचवर्षीय  )  योजना  के  4,  100  करोड़  रुपये  के  लक्ष्य  के

 मुकाबले  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  रब  तक  कितनी  पूंजी  विनियोजित हुई  है  ;
 श्र

 wed  कुटीर-उद्योगों  तथा  सामाजिक  fart  में  किन  प्रणालियों एवं
 साधनों  द्वारा  ग़ैर-सरकारी  क्षेत्र  में  पंजी-विनियोजन का  श्रीमान  लगाया  जाता  है

 ?

 योजना  मंत्री  (ait
 ब् ०  Wo  :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  पूंजी-विनियोजन के

 ठीक-ठीक  प्राक्कलन  तैयार  करना  कठिन  फिर  कम्पनियों के  संतुलन-पत्तों  are  निर्देशित

 बैंक  तथा  अन्य  संस्था  सम्बन्धी  पूंजी  वस्तु झ्र ों के  श्रादि  विषयक  आंकड़ों

 से  सम्बद्ध  रिजर्व  बैंक  के  विश्लेषण  से  यह  पता  चलता  है  कि  तूतिया  पंचवर्षीय  योजना  के
 प्रथम  तीन  वर्षों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कुल  यद्यपि  ag  विनियोजन  का

 नमना  नहीं  कहा  जा  मोटे  तौर  पर  योजना  के  स्वरूपानुरूप रहा  है  ।

 जिन  प्रणालियों  एवं  साधनों  द्वारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कृषि-लघु-एवं-कुटीर

 उद्योगों  तथा  सामाजिक  सेवाओं  में  पूंजी-विनियोजन  का  अनुमान  लगाया  जाता  उनकी

 सविस्तार  व्याख्या  1960  के  रिजर्व  बैंक  आफ  इण्डिया  बुलेटिन  के  पीठ  315-317
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 पर  प्रकाशित  ate  सेविंग्स  इन  दि  इण्डियन  इकानोमीਂ  नाम  के  लेख  में  दी  जा

 चकी  है  ।  fort  बैंक  द्वारा  किये  गये  क्रमिक  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  ai  केन्द्रीय

 सांख्यकी  संगठन  के  शझ्रनेक  प्रकाशनों  जैसे  7.0  साधनों  से  उपलब्ध  जानकारी  एवं  नय

 आंकड़ों  की  दृष्टि  में  तब  से  अलग-प्रलय  मदों  के  सम्बन्ध  में  अ्रलग-श्रलग  प्राक्कलन  बनाने  की

 में  कुछ  रूपभेद  किया  जा  चुका  है  ।

 लंकारणसर  को  जल-प्रदाय

 532.  श्री  कर्मी  साहजी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  के  सभापतित्व  में  8  1964  को  हुई  बैठक  में

 के  विषय  में किये  गये  निश्चयों  केअनुसार  लंकारणसर  क्षेत्र  को  जल-प्रदाय

 मौके  की  व्यापक  जांच  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्युत  आयोग  के

 पदाधिकारियों द्वारा  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  चकी  है

 यदि  होता  रिपोर्ट  का  aro  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  ate  जी  पुनरीक्षित afr

 की  अभी  भी  प्रतीक्षा  हो  रही  है  |

 कमंचारीबग  निरीक्षण  एकक

 533,  pat
 कर्मी  fi

 श्री  प्र०  बुरा  :

 क्या  वित्त  ddl  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  प्रभाग  में  स्थापित  कर्मचारी  वर्ग  निरीक्षण  एकक  ने

 मितव्ययता  ae  कार्य-प्रणाली  सूत्रपात  की  दृष्टि  से  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की  है  श्र

 x  ?
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विस  मंत्री
 ति०  to  कृष्णमाचारी ):  कर्मचारीवर्ग  निरीक्षण  एकक  वित्त  मंत्रालय

 का  ही  एक  भाग  है  भ्रौर  प्रशासनिक  रक्षता  के  स्वरूपानुरूप  मितव्ययता कराने  में  सरकार
 की  सहायता  करता है  ।  यह  एकक  निरीक्षण तथा  aer-serat & ere के  कार्यक्रम  द्वारा  सरकारी

 संस्थानों  में  कमंचारीवगं  की  स्थिति-संख्या  शादी  की  पर्याप्ति  का  पुनर्विलोकन  करता  है  ।

 इसलिए  इस  एकक  का  कायें  एक  लगातार  स्वरूप  का  है  संगठनों  सम्बन्धी  भ्रध्ययनों  के

 पूरा  होने  पर
 ही

 यह  एकक  रिपोटें  दिया  करता  है
 ।

 30-9-1964  को  समाप्त  होने  वाली  छमाही  में  इस  कर्मचारीवर्ग  .  निरीक्षण

 एकक  ने
 17

 विभागों/संगठनों  का  पुर बि लोकन  पूरा  किया
 था

 जिनमें  कुल
 13.

 43
 लाख

 रुपये  प्रति  वर्ष  के  वेतनभोगी
 416

 पद  फालतू  पाये  गये  थे  ।  मंत्रालयों/संगठनों  द्वारा  पौर

 रखने  के  कई  प्रस्ताव  भी  आवश्यक  पाये  गये  हैं  ।

 साधारण  श्रावतंक  तथा  संस्थापन-संधारण  कार्य पदों  के  लिए  कार्य-स्तर  विकसित  करन

 के  हेतु  इस  एकक  का  एक  कार्यकारी  दल  ae  से  काम  पर  लगाया  गया  है

 कौर  प्रेषण  प्र नू भाग्य  से  सम्बद्ध  काम  की  मदों  को  ae  तक  पूरा  किया  जा  चुका  है
 |
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 Written  Answers  November  26,  1964

 सिचाई  ak  विद्युत  का  समन्वयकारी ae

 534.
 श्री  ईदवर  रेड्डी  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  त्रिवेन्द्रम  में  सिचाई  ak  विद्युत  मंत्रियों  के  समन्वयकारी  बोर्ड  की  एक  बैठक

 1964  में  masa  की  गई  थी  :  ak

 यदि  तो  किन-किन  बातों  पर  विचार  किया  गया  att  क्या-क्या  निश्चय

 किये  गये
 ?

 सिचाई कौर  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :  जी  हां

 जानकारी  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [geararers  में
 wet  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  64]

 पहाड़ी  क्षत्रों  में  स्वास्थ्य  आन्दोलन

 535  S
 Fo  fao  बिष्ट

 श्रीमती  रेणुका  बड़कटकी

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  सरकार  ने  देश-भर  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  उग्र  रूप  से  फले  FS

 तथा  रतिरोगों  के  उन्मूलन  के  लिए  कोई  विशेष  शभ्रान्दोलन  शुरू  किया  है  ;

 यदि  तो  इन  योजनाओं के  लिए  1964-65 के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  कितनी

 धनराशि  ग्रावंटित  की  गई  ae  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  इन  योजनाश्रों  की  वर्तमान  प्रगति

 है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  देशभर  जिसमें  पहाड़ी-क्षेत्र

 भी  सम्मिलित  कुष्ठ  तथा  रतिरोगों  की  रोकथाम  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यक्रम

 चल

 गलगण्ड  उन्मूलन  योजना  गलगण्ड  उन्मूलन  योजना  के  हिमाचल  प्रदेश

 स्थित  Hee],  सिरमौर  ,  बिलासपुर  कौर  किन्नौर  जिलों
 को

 तथा  उत्तर

 प्रदेश  स्थित  टिहरी  उत्तर  पियो  अ्रट्मोन

 और  नैनीताल जिलों  को  शभ्रायोडाइज्ड लवण  दिया  जा  रहा  है  ।  झ्रायोडाइज्ड॑  लवण

 साम्भर  झील  के  संयंत्र  में  बनाया  जा  रहा  है  जो  1962  से  चाल  हो  गया  है  |

 कलकत्ता  में  एक  कौर  झ्रायोडाइजेशन  संयंत्र  लगाया  जा  रहा  है  जो  नेफा  एवं

 मणिपुर  राज्यों  को  तथा  पश्चिमी  बंगाल  स्थित  जलपाइगुड़ी  ak  दार्जिलिंग  जिलों  को

 झायोडाइज्ड लवण  महैया  किया  करेगा  ।

 हिन्दुस्तान  areca  लि०  को  इन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  1964-65  के
 दौरान

 कै  80,000 रुपये  की  राशि  ata  के  रूप  में  की  मई  थी  ।  1964  कक

 दी  गई  शभ्रायोडाइज्ड  लवण  की  मात्राएं  इस  प्रकार  हैं

 1496  टन  |

 हिमाचल  5  टन
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 )

 लिखित  उत्तर

 9  टन  t

 उत्तर  2385.  0  टन  |

 रतिरोग  उन्मूलन  कार्यक्रम  :.  हिमाचल  प्रदेश  शौर  कुल्लू  घाटी  क॑  पहाड़ी

 क्षेत्रो ंमें  रतिरोग  उन्मूलन  कार्यक्रम  चलता रहा
 उत्तर  प्रदेश में  वहा ंके

 रतिरोग

 संगठन  द्वारा  रतिलोल  उन्मूलन  ata  सामूहिक  जो  1949  में  आरम्भ  किए

 गए  जारी  रखे  गये  हैं  ।  इन  लगातार  उपचारों  के  इस  रोग  की थ

 व्यापकता दर जो दर  जो  1951 में  48.9  प्रतिशत  wage  कर  1962 में  18.0  प्रतिशत

 तक  श्री  गई  है  |  कुलू  घाटी  में  एक  सामूहिक  ्रान्दोलत  भी  आयोजित  किया  गया  था  जिस

 के  अन्तर्गत  77,413  व्यक्तियों  इलाज  किया  गया  ।  उक्त  क्षेत्र में  इस  रोग  का  एक

 सर्वेक्षण भी  फरिया  गया  जिस से  ag  पता  चला  कि  इस  रोग की  व्यापकता  पहले  से  बहुत

 कम  हो  चुकी  हे
 |

 उत्तर  प्रदेश  स्थित  देहरादून  जिले
 के

 जौनसार  बावर  परगना  तथा

 टिहरी  गढ़वाल  att  उत्तर  काशी  जिलों  के  जौनपुर  पावा  में  रति रोगों  की  रोकथाम  के

 लिए  एक  व्यापक  उपचार  आन्दोलन  की  योजना  प्रायोजित  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  रतिरोग  उन्मूलन  के  इस  विशेष  सामूहिक  कार्यक्रम  पर

 लगभग  64,582  रुपये  व्यय  की  जाने  को  अनिशा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  उगभग  2  लाख  रुपये

 के  के  निःशुल्क  प्रदाय  के  ग्र ति रिक्त  श्रावक  व्यय  का  75  प्रतिशत  श्र  झ्रावतंक

 व्यय  का  50  प्रतिदिन भी  देगी  ।

 कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  :  केवल  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  उठ-उन्मूलन  की  कोई  अलग  योजना

 नही ंहै
 ।  फिर  भी  राष्ट्र  हिमाचल  जम्मू  तो  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  कौर  पश्चिमी  बंगाल के  पहाड़ी  क्षेत्र  जहां  कुष्ठ  रोग  को

 स्थानीय  रोग  माना  जाता  भी  इस  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करिए  गए  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के प्रारम्भ  काल  से  उक्त  राज्यों  में  कृष्ण  उन्मूलन  सर्वेक्षण  शिक्षा  तथा  उपचार  केन्द्र

 ौर  कई  स्वयंसेवी  कुष्ठ निवारण  संगठन  काम  करते  रहें  हैं  ।  अनेक  राज्यों  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  श्रबन  तक  कूल  66,081  उठ  रोगी  पंज  कृत  हुए  हैं  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के लिए  अगले  फंडों  का  झा वन् टन  नहीं  फिया  गया  हैं  ।  राज्य  सरकारों

 को  केन्द्र  से
 सहायता  दिलाने

 के  लिए  1964-65  के  दौरान  50
 लाख  रुपये  का  बजट

 उपबन्ध  फिया  जा  चुका  हे

 fosters ate afaitenn बांध  परियोजना

 as
 536.

 श्री  सुरेन्द्र
 पाल)द्रिवेदी

 :  कया  सिचाई
 श्र

 faq  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या
 उन्हें  टिक् के पाड़ा  बांध  परियोजना के  सम्बन्ध  में  कोई  विस्तृत  श्रीराम  रिपोर्ट

 रात  हुई

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  कौर  योजना  आयोग ने  इस  रिपोर्ट

 छानबीन की

 क्या  इसे  केन्द्रीय  परियोजना  के  रूप  में  हथियाया  जाएगा  शारिवा  सरकार

 कर  ही  छोड़ा  जाएगा ?
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 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०

 केन्द्रीय जल  तथा  विद्युत्  झ्रायोग में  इस  रिपार्ट की  जांच .  की  ज़ा  रही

 जांच  होने  के  बाद  इस  रिपोर्ट को  योजना  आयोग  की  बाढ़-नियंत्रण  तथा  विद्युत्

 maa
 की  सलाहकार समिति  के  पांस

 भेजा
 जाएगा

 यह  प्रश्न तभी  उत्पन्न  होगा जब  यह  परियोजना  कार्यान्वयन  लिए  मंजूर

 कौ  जाएगी  ।

 airs  संस्थाएं

 537.  श्री  हेम  राज
 :

 कया  स्वास्थ्य मंत्रीं  12  1964  के  तारांकित प्रश्न  संख्या

 548  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि :

 विविध  रोगों  तथा  स्वास्थ्य  पर  यौगिक  अभ्यासों  के  चिकित्सा  सम्बन्धी

 मूल्यों के  विषय  में  भ्रनुसन्धान  करने  वाली  उन  यौगिक  संस्थापकों के  नाम  कया  जिन  को

 1964-65 में  सरकारी  सहायता  प्राप्त  करने at  सिफारिश  हुई  है  ;

 सहायता  के  रूप  में  कितनी  राशि  की  सिफारिश  हुई  है  तथा  वास्तव  में  कितनी  सहायता

 दी  गई

 क्या नई  दिल्ली  की  योग
 प्रसार

 समिति  को  कोई  सहायता  दी  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :  1  योग  अनुसन्धान  सलाहकार  समिति

 ने
 अभी  1964-65  में  दिये  जाने  वाली  अ्रनुदानों की  अदायगी at  सिफारिश  नहीं  की

 xr
 @  ।

 जी  नहीं  ।

 सिंचाई  कौर  fara  परियोजनाएं

 538.  श्री  किशन  पटनायक
 :

 क्या  सिंचाई ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ते  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चय  किया  है
 कि

 सिंचाई
 की

 कई  एक बड़ी  परियोजनाओं राज्य  सरकारों  से  ले  कर  केन्द्र  द्वारा  ही  चलाई

 यदि  तो  क्या  निश्चय gar

 कौन  सी  तथा
 किन  किन  राज्यों से  ये  परियोजनाओं केन्द्र  द्वारा  ली  जाने  वाली

 हँ

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :
 जी  नहीं

 ।

 ate  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  प्वणं कारों  को  रोज़गार

 (39.  श्री  विश्वनाथ
 पाण्डेय

 :
 क्या

 वित्त  मंत्री  यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 स्वर्ण नियंत्रण  आदेश  के  परिणामस्वरूप  बेरोजगार हुए  स्वर्णकारों को  रोज़गार  दिलाने

 के  लिये  उत्तर  प्रदेश  में  पंजीकृत  सहकारी  संस्थाओं  की  संख्या  कितनी  wk
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 ण

 लिखित  उत्तर

 इन  संस्थानों  को  सरकार  द्वारा  ma  तक
 किस  प्रकार

 की
 वित्तीय  सहायता  दी

 गई
 है

 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  ौर
 राज्य  सरकार  से  यह

 जानकारी

 वाली  है  ।  प्राप्त  होने  पर  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 परिवार  नियोजन  चिकित्सालय

 540.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 उत्तर  प्रदेश राज्य  शहरी तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों के  लिये  इस  समय  कितने

 परिवार  नियोजन  चिकित्सालय चल  रहे  और

 पहली  1963  से  31
 1964

 तक  राज  सहायता  अथवा  ऋण  के  रूप

 में  उन  के  लिये  कितनी  वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  गई ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुनीला
 :  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में इस  समय  चल  रहे  परिवार

 नियोजन  चिकित्सालयों  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  संख्या इस  प्रकार

 हैः

 परिवार  नियोजन  चिकित्सालय

 शहरी ्  ग्रामीण  कुल  जोड़

 105  695  800

 राज्य  सरकारों  से  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर

 रखी  जाएगी
 }

 |  है

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 541.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 इस  समय  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  चल  रहे

 क्या  उत्तर
 प्रदेश

 के  सभी  सामुदायिक  विकास  खण्डों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों

 की  व्यवस्था की  गई

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  कया  हँ  जिस  के  अन्तर्गत सभी  विकास-खण्डों में

 ये  केन्द्र खोले  जायेंगे  तथा हर  एक  में  कितना  समय  लगेगा ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 सुशीला  :  558

 जी  नहीं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कुल
 875

 सामुदायिक विकास  खण्ड  हैं  ।

 चल  रहे  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  558

 खोले  जाने  वाले  शेष  केन्द्रों  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  होगी  —

 अगले  3  महीनों

 1964-65  के

 1965-66  के
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 रबड़  प्रौढ़  इलायची के  बागानों  से  are

 थी  प्र०  to
 342

 श्री
 प्र०  चे

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  करों  तथा  दोनों  तरह  के  मिले  जुले  करों  के  कारण  राज  कोष  में

 इस  समय  रबड़  शर  इलायची  बागानों  से  प्राप्त  आय  का  कितना  भाग  जाता  और

 देश  भर  में  इन  करों  की  निर्धारण-प्रणाली का  सुधार  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही की

 गई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  करों  विषयक  बागानों

 के  वास्तविक  कर-निर्धारण  के  aes  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर  भी  ae  हाल  में  कम्पनी

 वित्ता  के  सम्बन्ध  में  रिजवी  बे  क  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  के  कुछ  एक  प्रतिनिधि

 बागान  कम्पनियों  द्वारा  संतुलन-पत्तो ंमें  उपबन्धित  कर  की  औसत  इस  प्रकार  थी
 :--

 A  टशन A  TS  I  cS  el

 कर  से  पहले  के  लाभों  की  प्रतिशतता  के

 रूप  में  कर-उपबन्ध  atk

 राज्यों के  प्रत्यक्ष

 गणना के  ag

 1960-61  1961-62  1962-63

 a  en  PT  oa  ag  वतात्यतगााणणाकाणणणकानततायानचाणाण्णयााण YY  टप  Se  ae  el  en  नननगणन

 (1)  उत्पादन  करने  वाले

 बागान  46  '  5  51.0  8  61°

 (2)  काफी  का  उत्पादन  करने  वाले

 बागान  25°5  43°5  54°  1

 (3)  मुख्यतः  रबड़  उत्पादन  करने  वाले

 बागान  50°  5  56.0  4  49'  4

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  के  करों  के  उपबन्धों  के  लिए  asst  की  अलग  wad  प्रतिशतता  उपलब्ध

 नहीं  ।  फिर  भी  यह  कहा  जा  सकता  हू  कि  रबड़  कौर  काफी  उत्पादन  से  प्राप्त  होने  वाली  सारी  झाम

 कृषि  सम्बन्धी  राय  जाती  कौर  इसीलिये वह  केन्द्रीय  श्रायकर से  मुक्ति  जब  कि  चाम

 उत्पादन से  होने  वाली
 राय

 का  6( प्रतिशत  कृषि-मूलक ore  मानी  जाती  है  ate  शेष  40  प्रतिशत

 पर  ही  केन्द्रीय  आयकर  निर्धारित  होता  हे  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  ने  अभी  हाल  में  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो

 उद्योग  की  शझावश्यकताओं  तथा  उस  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की  जांच

 करेगी  ।  चाय  पर  करों  का  गठन  कौर  श्रावश्यकतानुसार कर  से  उन्मुक्त  करने  के  समुचित  उपायों

 सम्बन्धी  सुझाव  की  जांच  उक्त  समिति  के  निर्देश-पदों  में  सम्मिलित हैं  ।  समिति की  रिपार्ट  ana  के  बाद

 ही  बागान  उद्योग  की  कराधान-समस्याश्रों के  संदर्भ  में  ate  art  कार्यवाही की  जाएगी
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 5  1886  लिखित  उत्तर

 कैसी  सरकार  की  स्वास्थ्य-योजना  का  बढ़ाया  जाना

 543.  श्री हेम  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  17  1964  के  तारांकित प्रश्न  संख्या

 253  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 क्या  सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  योजनाओं

 के  लाभों को  इस  समय  के  लाभान्वित  व्यक्तियों के  अन्य  सम्बन्धियों यदि  वे  भी  अंशदान  करें

 बढ़ाया  और

 यदि  ि
 तो

 उस  प्रस्ताव  पर  क्या  निश्चय  किया  जा  चुका है  ?

 स्वास्थ्य
 मंत्री  सुशीला

 :
 किदवई  लक्ष्मी  बाई

 eee ज॑  गंज  मोती  बाग  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वास्थ्य  योजना  श्रौषद्यालयों से  सम्बद्ध  डाक्टरी

 चिकित्सा के  eat  में  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  योजना से  लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों

 के  अनधिकृत  सम्बन्धियों तथा  भ्रष्ट  सार्वजनिक  व्यक्तियों  को  इस  समय  18*  40  रुपये  प्रति  वर्ष
 :

 बशर्तें  कि  यह  चन्दा  12  रुपयें  प्रति  वर्ष  प्रति  परिवार  से  न  चन्दा  लिया  जा  रहा  है

 और  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  स्वास्थ्य  योजना  से  लाभ  उठाने  के  लिये  उन्हें  पहली  1964

 क्षे  इसमें  शामिल  कर  दिया  गया  है  ।  इस  योजना  को  शौर  साऊथ  एवेन्यू  तक  बढ़ाने  को  मंजूरी  दी

 जा  चुकी  इन  6  स्थानों से  at  जो  अनुभव  प्राप्त  होंगे  उन  की  दृष्टि  में  इस  योजना  को
 अन्य

 wat  तक  भी  बढ़ाया  जाएगा  ?

 पौधशाला

 श्री  मुरली  मनोहर
 :

 श्री  राम  रख  यादव
 : sua

 Gaul  विश्वनाथ  पाण्डेय
 :

 क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र में  पूना  के  निकट  कोथरूड में  जड़ी-बूटी  उद्यान  wk

 पौधशाला  को  विकसित  करने का  निश्चय  किया

 यदि  तो  क्या  इस  पौधशाला का  नामकरण  नेहरू जी  के  नाम
 से  कौर

 इस  पौधशाला
 पर

 कितनी  लागत  ara  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  जी  att

 इस  पौधशाला  we  उद्यान का  नाम  जवाहरलाल  नेहरू  आयुर्वेदिक  मेडिसिनल  प्लांट्स

 गार्डन  एण्ड  हर् बेरियम  लाल  नेहरू  आयुर्वेदिक  जड़ी-बूटी  उद्यान  कौर  रखा

 जाएगा 1

 (71)  इस  सम्बन्धी  तत्काल  कार्य के  लिए  54,300  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  जा  चुकी  हैं  ।

 ब्योरेवार  लागत  ate  योजनाओं का  arf  लगाया  जा  रहा  है  जो  संभवतः  कई  लाख  रुपयों

 as  जाएगा
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 545.
 थी  प्र०  to  चक्रवर्ती

 \ L at}
 to  च०  :

 बया  faa  tal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1963-64 के  दौरान  गैर-सरकारी  निगमों  द्वारा  पूंजी  निर्माण  का  कोई

 किया  जा  चुका

 यदि  तो  पहले  के  दो  वर्षों  के  मुकाबले  में  क्या  स्थिति है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ल  :  ford बैंक  are  इण्डिया  प्रतिवर्ष

 बहुत  से  गैर-सरकारी निगमों  सम्बन्धी  पूंजी-निर्माण  की  दरों  के  विषय  में  अध्ययन  किया  करता  है
 |

 इस  सम्बन्ध में  नवीनतम  अध्ययन  196  2-6  3  के  विषय  में  जो  रिज़र्व  बैंक  के  1964 के

 बुलेटिन में  प्रकाशित किया  गया  था  ।  कालान्तर  में  रिजर्व  ae  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  1963-64

 सम्बन्धीਂ  इसी  प्रकार का  अध्ययन किया  कौर  उस  के  परिणाम  1965 फे  मध्य  तक

 प्रकाशित  होंगे  ।  कम्पनीज्ञ एक्ट की धारा एक्ट  की  धारा  210  के  किसीਂ  भी  कम्पनी  को  उस  के  वित्तीय  वर्ष

 a  समाप्ति के  बाद  से  छः  महीने  तक  का  समय  संतुलन  पत्र  तैयार  करने  के  लिये  दिया  जाता  कौर

 कम्पनी  के  पास  उसे  फायल  करते  के  लिये  42  दिन  का  समय  दिया  जाता
 !

 अध्ययन की  पूर्ति  में  देर  लगने  का  यही  कारण  है  |

 (@)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रति  रोग

 |  श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :

 |

 श्री  दीने  भट्टाचार्य
 546.

 डा०  रानेन सेन  :

 1  डा०  सारा विदा  राय  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 (*)  कया  देश  में
 13

 से
 19  वर्ष तक

 की
 oy

 के  युवक-युवतियों  में  रति  रोग
 की

 व्यापकता

 बढ़ी  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  रोग  की  रोकथाम के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है  या  की  जाने  वाली

 ह ै?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 सुशीला

 :
 उपलब्ध  जानकारी  के  झ्रनुखार  रति  रोग

 चिकित्सालयों में  खाने  वाले  कुल  मरीज़ों  में  से
 13

 से
 19

 वर्ष  तक  की  जरायु  के  युवक-युवतियों  का

 saad  3  से
 8

 प्रतिशत  तक  है
 ।

 नैतिक  तथा  सदाचार  की  शिक्षा  का  समुचित  यौन-विद्या  का  भ्रत्धाधुन्ध

 सम्भोग  के  afar  संयोग  कौर  ऐसे  सम्भोग  के  खतरों  से  भ्रनभिज्ञ  होना  तथा
 रति  रोग  की  छूत  आदि

 ही  कई  एक  मुख्य  कारण  हो  सकते  हैं
 ।
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 26  1964
 लिखित

 उसर
 _

 नैतिक  तथा  सामाजिक  सदाचार  की
 संस्थाओं

 को
 4  रति  रोग  निवारण  चिकित्सालय

 चलाने की  सहायता  दी  जा  रही  शर  उन  चिकित्सालयों  द्वारा  रति  रोग  नियंत्रण  के  लिए  स्वास्थ्य

 शिक्षा  दिलाने  की  व्यवस्था  के  लिए  भी  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  ऐसा  प्रस्ताव  हैकि
 रति  रोग  सम्बन्धी

 विभिन्न  श्रेया-वर्गों के  निमित्त  बनाये  गये  स्वास्थ्य  एवं  यौन  शिक्षा  कार्यक्रमों को
 भोर  भी  गहन एवं

 विस्तृत  बनाया  जाएगा  |

 भारतीयों का  औसत  भोजन

 547.  दो०  चं०  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि
 भारतीयों  का

 औसत  भोजन  एकांगी  हें  कौर  राष्ट्र
 की  जीवन

 शक्ति  बनाये  रखने  के  लिये  अत्यधिक  सुधार  की  आवश्यकता  है  ;  भौर

 यदि  तो  इंस  विषय  में  क्या  कायंवाही  की  जाने  वाली  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :

 जी  हां  ।  भारत  के  राज्यों  में  वयस्कों  are

 बच्चों  की  पोषण  सम्बधी  स्थिति  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  कौर  उसे  असंतोषजनक

 पाया  गया  ।  कमजोरी  से  होने  वाली  बीमारियों  में  भ्रत्यघिक  प्रचलित  बीमारियां  प्राय  रन

 एवं  विटामिन  विटामिन  बी  काम्प्लेक्स  एवं  विटामिन  की  अ्रपर्याप्त  उपभोग  मात्रा  के  कारण

 हुई  थीं
 ।

 बहुधा  भारतीय  भोजन  के  मुख्य  तत्व  हैं--शीनाज का
 अधिक

 प्रो

 मांस  प्रौढ़  ताज़ा  फल  wife  जैसी  जाता  खोरक  का  कम  उपभोग  |

 दालों  में  प्रोटीन  बहुत  अधिक  मात्ना  में  होते  हैं  मांस  से  मिलने  वाले  प्रोटीनों  का  भी  प्रभाव  हे  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  शिक्षा  भारतीय  औषध  भ्रनुसंघान  परिषद  की  पोषण  श्रनुसंघान

 प्रयोगशाला  भर  सरकार  की  संस्थाओं  द्वारा  भोजन  एवं  पोषण  सम्बंधी  मामलों  में  लोगों  को

 शिक्षा  देने  के  अतिरिक्त  देश  भर  में  तुतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  दौरान
 222

 चुने  हुए  खण्डों  में

 ब्यावरा  रिक  पोषण  का  कार्यक्रम  रा  रम्भ  किया  गया  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  उपचारों  में  हरनेक  प्रकार  की

 खोरक  के  पोषक  तत्वों
 ,

 एवं  सन्तुलित  भोजन  की  तालिकाओं  सम्बंधी  जानकारी  देने  वाली  पुस्तकालयों

 का  तेयार  किया  जाना  कौर  वितरण  पोषण  सम्बंधी  प्रदर्शनियां और  इश्तिहारों  शादी  का  वितरण

 सभी  बातें  शामिल  हैं  ताकि  उपलब्ध  खाद्य  सामग्री  के  समुचित  उपभोग  से  लोगों  का  पोषण  सुधारा  जा
 सके  ।  व्यावहारिक

 पोषण  कार्यक्रम का  उद्देश्य  है  कि  मुर्गी-ब  दूध-एवं

 जसे  संरक्षक  भोजन  का  स्थानीय  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन मिले  कौर  खराब  होने

 वाली  हानि  इन  खाद्य  वस्तुश्नों  का  उपभोग  किया  जाय  ।  यूनिसेफ़  की  सहायता  से  प्रारम्भ  किया  गया ्

 मक्खन  निकला  दूध  देने  का  कार्यक्रम भी  है  जिससे  गर्भिणी erat  श्र  बच्चों  के  पोषण  सम्बंधी  स्तर

 को  सुधारा जा  सकता  है
 ।

 प्राप्त  मध्य

 राजस्थान  कौर  उत्तर  प्रदेश  में  प्रसूति तथा  शिशु  स्वास्थ्य
 केन्द्रों द्वारा  मक्खन  निकला  70,59,

 गिणि  सरियों  ate  अ्रत्यल्प  arg

 095
 पौण्ड  दूध  का  वितरण  किया  गया  जिससे  कुल  6,96,943

 स्कूल  न  जाने  बच्चों  को  लाभ  ।  इसके  अतिरिक्त

 उत्तर  प्रदेश  राज्यों  के  स्कूलों  में  50,46,734
 पौण्ड  दूध  का

 वितरण gar
 जिससे  8,7  5,432  बच्चों को  लाभ  हुआ

 ।
 इसी  प्रकार का  आवंटन

 यूनिसेफ़  द्वारा  भी  1964-65
 में  कराया  गया  है  ।
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 Written  Answers  November  26,  1964

 [  भी  कपूर सिंह

 |  ott  यदा पाल सिंह

 |  श्री  सोलंकी

 श्री  बूटा  सिह
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 श्री  नरसिंह  रेड्डी
 श्री  प्र०  चल

 श्री  राम  रख  यादव

 [att  यमुना  प्रसाद  मण्डल

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  किः

 (a)  क्या  भारतीय  चिकित्सा  संस्था  ने  प्रभी  हाल  में  रक्तदान के  फलस्वरूप  ae
 रिपोर्ट

 दी

 है  कि  कई  मरीज़  पीलिया  के  शिकार  हो  गये  थे  ;

 क्या  इस  छूत  के  कारणों  के  सम्बंध  में  कोई  जांच
 की

 गई
 झर

 यदि  तो
 उसका

 क्या  ब्योरा

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 नागपुर  के
 निगम  बकाया

 की  अदायगी

 549.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  नागपुर  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  दफ्तरों  द्वारा  नागपुर  के
 निगम  को  कुछ

 ग्र दाय गी

 करना  बाकी  है  ;

 यदि  तो  कितनी  राशि  दी  जानी  है  ;  atk

 अदायगी  में  देर  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री
 मेहर  चन्द  खन्ना  )  से  नागपुर के  नगर  निगम  के

 31  1964  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पास  निगम  की  1,  78,922  95

 रुपये  की  बकाया  राशि  थी  जो  देय  थी  /  इसमें  सम्पत्ति-कर  के  1,05,051'49  रुपये  के  दावे  भी

 मिल  हैं  ।  उक्त  निगम  जब  राज्य  सरकार  के  स्थानीय  चन्दा  लेखा  के  परीक्षक  द्वारा  प्रमाणीकृत

 सभी  ग्रपेक्षित  जानकारी  पेश  करेगा  तभी  इन  aval  की  जांच  की  जाएगी  |

 फिर  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  ने  संरक्षण  एवं  जल  शुल्क  के  दावों  के  हिसाब  में
 जुलाई

 श्र
 1964

 के
 दौरान  43,630 7  99  रुपये  की  राशि  war  की  है  ।

 नई  दिल्ली  सें  सफाई

 550.  थी  ato  Wo  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  नई  दिल्ली  में  बहुत  ee  तक  गन्दगी  फली हुई  हैं  ;

 $02



 5  1886  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  शहर  को  ठीक  साफ  कौर  स्वच्छ  रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जाने

 बाली  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  दिल्ली  में  संतोषजनक  सफाई  तो  नहीं  हे  किन्तु

 अभी  हाल  में  सफ़ाई  के  स्तर  में  कोई  विशेष  गिरावट  नहीं  आई  है  ।

 af ALA Fore क
 नई  दिल्ली  की  नगरपालिका  द्वारा  किये  गये  जिन  उंपाचांरों  से  नई  दिल्ली को

 साफ़  स्वच्छ  रखा  जा  सकता  वे  इस  प्रकार  हैं

 (1)  ग्राम  अ्रलग  क्षेत्रों  एव  बस्तियों  की  सफ़ाई  में  सुधार  करने  के  लिए  वहां की  स्थानीय

 स्वास्थ्य  समितियों  के  सदस्यों  की  सहायता  से  सफ़ाई  भ्रान्दोलन  चलाना  |

 (ii)  अनेक  अनधिकृत  स्थानों  से  फेरी  वालों  तथा  उन  पर  कब्जा  करने  वालों  को  हटाना  |

 (iii)  विजयनगर शादी  स्थानों  से  अनधिकृत  दुग्धशालाश्रों  को  हटाना  ।

 सफाई  सफाई  से  सम्बद्ध  भ्रमण  नागरिक  विषयों  की  शादी  कराने  के  लिए  नई  दिल्ली की

 नगरपालिका  के  वरिष्ठ  पदाधिकारियों  द्वारा  नियमपूर्वक  निरीक्षण  कराने  का  प्रस्ताव  दिल्ली  के

 मुख्य  ware  के  विचाराधीन  हैं

 निसिंग  कालेज

 551.  थी  राम  रख  यादव  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्यो  यह  सच  हैं  कि  सर्कार  भारत  के  सभी  राज्यों  में  पूंजी  सींग  कालेज  खोलना
 )

 यदि  तो  wa  तक  इंस  प्रकार  के  कितने  कालेज  कौन  कौन  से  राज्यों  में  खोले  जा

 हैं  तथा  उनको  क्या  सफलता  मिली  है  ;

 a  क्या  भारत  के  शेष  राज्यों  के  लिए  इस  दिशा  में  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की  जा  रही
 a  ?

 स्वास्थ्य  मत्  सुशीला
 :  से  समय  निसिंग  में  बुनियादी  पाठ्यक्रम

 जिसके बाद  बी  ०  एस०  सी ०  डिग्री  मिल  सजती  के  लिए  8  कालेज हैं  ;  कौर  बुनियादी  पाठयक्रम ोत्तर

 जिसके  बाद  निसिंग  शिक्षा  श्र
 प्रशासन

 में  बी०  एस०  सी
 ०

 डिग्री  मिल  सकती  के  लिए

 2  कालिज  हैं  ।  उनके  नाम  इस  प्रकार  हैं

 बुनियादी  पाठयक्रम

 1  .  कालिज  श्राफ  नई  दिल्ली  |

 2  स्कूल  आफ  वेल्लोर  ।

 3  स्केल  हैदराबाद |

 4
 कालिज  आफ  इन्दौर

 ।

 च्  कालिज  are  16.0  ज े०  भ्रस्पताल  बम्बई
 |

 6  .  कालिज  श्राफ
 निसिंग  जयपुर  ।

 7  .  एस०  एन०  डी०  टी०  का  कालिज  श्राफ  निसिंग  ।

 8
 arts  फो सेज़  कालिज  arn  पूना  ।
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 Calling  Attention  to  Matter’  of  Urgent  Agrahana  5,  1886  (Saka)
 Public  Importance.

 9.  कालिज  श्राफ  afan,  चण्डीगढ़  |

 10.  कालिज साफ

 इन  कालेजों  में  प्रशिक्षण-कार्यक्रम  संतोषजनक  दंग  से  चल  रहा  है  ।  गुजरात  परिश्रमी

 बंगाल  सरकारों  के  वीणा  राध घिन  अ्रपनि-प्रपने  राज्यों  में  एक-एक  नर्सिंग  कालेज  बनाने  का  प्रस्ताव  इस

 समय  विचाराधीन है

 बिहार में  हजा

 श्री  राम  हरख  यादव
 :

 552.
 श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल

 =

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  बिहार  राज्य  में  विगत  दो  महीनों  में  हैजा  एक  महामारी रोग  के

 रूप  में  फला  न  है

 यदि  तो  कया  ऐसे  12  मरीज़  ध्यान  में झाए  हैं  ate  200  मरीजों  की

 मृत्यु हो  चुकी  हैं  ;

 ?
 इस  महामारी  रोग  के  कुप्रभाव  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की

 ig

 स्वास्थ्य  |  सुशीला  :  जी

 सितम्बर कौर  1964  के  राज्य  सरकार की  रिपोर्ट के  अनुसार  1030

 नज  के  शिकार  हुए  जिनमें  से
 371

 मरीज़ों की  मृत्यु  हुई  ।

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  जो  उपचार  किए  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं

 (  1)  महामारी रोग  1897  का  झ्राश्रय  लिया  गया  है  कौर  इसी
 के  अंतगर्त

 टीका  लगाने  की  पाबन्दी  लगाई  गई  है  ;

 (  2)  196  4
 से  1964  तक  हैज़ा  की  रोकथाम

 के  61,  54,  695

 टीके  लगाये  गये  |

 (3)  पानी  पोने  के  सभी  का  रोगाणुनाशक  किया  जा  चुका  है
 |

 अ्रविलम्बनी य  लो  कॉम द्र त्व  के  विषय  की  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC
 IMPORTANCE

 (1)  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  सेवाओं  का  अव्यवस्थित  होना

 श्री  हरिश्चद्र  माथुर  )
 :  मैं  असैनिक उड्डयन  मंत्री  ध्यान  अविलम्बनीय लोक

 के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक

 वक्तव्य  दें  |

 इंडियन
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 26  1964  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 सैनिक  BEI  मंत्री  कानूनगो )
 भ्रध्यक्ष  9  1964  को

 आपकी  अनुमति  मैंने सभा  में  एक  विवरण  दिया  था  जिसके  दौरान  मैंने  उन  परिस्थितियों को

 स्पष्ट  किया  था  जिनकी  वजह  इण्डियन  कामर्शियल  पायलट्स  एसोसियेशन  द्वारा  स्वयं  अपने

 उडान प्रौढ़  के  समय  की  परिसीमाओं  को  लाग  करने  के  परिणामस्वरूप  इण्डियन

 लाइन्स  कारपोरेशन  के  विमानों  को  चलाने  के  लिए  पायलटों  के  कम  समय  तक  उपलब्ध  होने  के

 कारपोरेशन  की  सेवाएं  22-8-1964 से  छिन्न-भिन्न  हो  गई थी ं।  उस  समय  मैंने

 इस  बात  का  संकेत  दिया  था  कि  सरकार ने  स्वयं यह  देखा  हैकि  22  1964 से  aaa  की

 सन्तोषजनक  स्थिति  सैंकड़ों  यात्रियों  में  बढ़ती  हुई  अनिश्चितता  कठिनाइयों  का  वाला

 चरण  पैदा  कर  रही  है  जोकि  कारपोरेशन  प्रौढ़  पायलटों  के  बीच  उत्पन्न  गतिरोध  के  शिकार

 थे  और  इसलिये  सरकार ने  कारपोरेशन जब  तक  यह  झगड़ा  चले  तब  तक  के  एक  ऐसे

 PCATAA-ERTRA FY को  बनाने को  कहा  है  जिसे  निश्चित  रूप  से  कायम  रखा  जा  सक े।  मैंने यह

 ara  व्यक्त की  कि  कारपोरेशन के  लिए  aoa  सामान्य  परिचालनों को  करना

 फिर  संभव हो  जायेगा  ।  मुझे यह  कहते हुए  प्रसन्नता  होती  है  कि  यद्यपि  कारवेल  सेवाएं  wie

 बहुत  सी  wea  सेवाएं  9  1964  से  बन्द  कर  दी  गई  फिर  भी  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  के  प्रबन्धक वग  उनके  पायलटों  के  बीच  समझौता  कराने  के  लिए  नागर  विमानन

 मंत्रालय  के  सचिव  द्वारा  किये  गये  ant  प्रयत्नों  के  पायलट  भ्र पने  उड़ान  कौर  डयूटी

 के  समय  की  परिसीमाओं  का  एकपक्षीय  भ्रनुपालन  छोड़  देने  पर  कौर 22  1964  से  पहले

 लाग  विनियमों  के  मुताबिक  काम  करने  पर  रजामन्द  हो  गये  हैं  ।  कारपोरेशन ने

 सामान्य  परिचालनों को  13  1964  से  पुनः  कर  दिया  |  मैं  यहां  यह  भी  कह

 दूं  कि  उड़ान  we  ड्यूटी  के  समय  at  परिसीमाओं  के  प्रश्न  पर  पायलटों  के  साथ

 समझौता  करने  के  लिए  अब  तक  किये गये  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप at  तक  कोई  औपचारिक

 क़रार  नहीं  हो  सका  है  यद्यपि  समझौते  की  सूरत  निकल  कराई  है  ।  परिस्थिति कसी  भी  यह

 मामला  नेशनल  इण्डस्ट्री  ट्रिब्यूनल के  पास  है  जिसके  भ्रध्यक्ष  श्री  जी०  डी०  खोसला  हैं

 कौर  यह  की  जाती  है  कि  जल्दी ही  एक  समझौता हो  जायेगा  और  उसे  ट्रिब्यूनल  के  ana

 रख  दिया  जायेगा  ।

 भ्र चानक
 बहत  से  पायलटों द्वारा  बीमार  होने  की  सुचना  दी  जाने  के  कारण  24

 25  1964 को  बम्बई  से  चलने  वाली  बहुत  सी  सेवाशर्तों  को  बन्द  करना  पड़ा या  बहुत

 देरी  से  चलाना  पड़ा  ate  यहां  तक  कि  पायलट  (ees  are)  भी  उपलब्ध

 नहीं थे
 कारपोरेशन

 उन  परिस्थितियों  जिनके  कारण  पायलट  बीमार  होने की

 गैर-हाजिर र  प-प्रौढ़  उनके  खिलाफ की  जा  सकने  वाली  यदि  कोई  की

 जांच कर  रहा  मैं  यहां  कौर  sed  कि  कारपोरेशन का  नियम यह  है  कि  बीमारी के  कारण

 48
 ७७  तक  की  गैर-हाजिरी के  लिए  डाक्टरी  सर्टिफिकेट  देना  श्रावश्यक नहीं  है  ।

 1964
 के  पहले  सप्ताह  पायलटों द्वारा  उस  सिद्धान्त  को  अपनाने के  फलस्वरूप

 जिसे  वे  के  भ्रनुसार  काम

 ”

 टू  कहते  कुछ  सेवाएं  ग्रस्त-व्यस्त होने  के  कारण
 बन्द

 हो  गयी  मुझे  यह  सूचित करते  हुए  हो  होता  है  कि  कारपोरेशन  के  चेयरमैन  दवारा

 हस्तक्षेप  किये जाने  पर  इन  सेवाओं की  स्थिति  अब  फिर  सामान्य  हो  गई  ।

 रुकावटों के  कौर भी  ऐसे  अवसर  कराते  हैं  जबकि  वायरलेस

 इत्यादि
 जैसे  भ्रत्यावश्यक  उपस्करों  में  दोष  wr  जाने  ae  इंजन  की  खराबी  के

 कारण  हवाई

 805
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 Public  Importance
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 wert  के  चलने में  देर  हो  जाती  है  we  इसके  परिणामस्वरूप
 उड़ानें

 निर्धारित समय  के  बाद

 करनी  पड़ती  हैं  ।  कभी  कभी  उन  खराबियों को  दर  करने  वाले  इंजीनियरी  कर्मचारियों  को  काफी

 समय  लग  जाता  jw  ऐसी  परिस्थिति में  उड़ानों  को  बन्द  करना  पड़ता  wae  दूरियां

 उन  खराबियों को  दूर  करने  पर  लगने  वाले  समय  पर  निर्भर  करती  ये  इस  प्रकार  के

 मशीनी  परिचालनों के  मामलों  में  श्रपरिहाये  हैं  कौर  इण्डियन एयर  लाइन्स  कारपोरेशन के  लिए

 ही  विशेष नहीं  है  ।

 इन  देवियों  के  कारण  यात्रियों  को  हुई  भ्र सुविधा  के  लिए  मुझे  बहुत  खेद  है  att  मैंने
 कारपोरेशन  को  इन  पर  अधिक  ध्यान  से  विचार  करने  को  कहा  है  |  इंजन  की  खराबियों

 दूसरे  मशीनी  खराबियों के  कारण  होने
 वाली

 देरियों  की  नियतकालिक छानबीन  की  जा  रही

 है  दौर  जहां  कहीं  संभव  है  देवियों  को  निश्चयात्मक रूप  से  कम  करने  के  लिए  sae की

 जाती है  ।  सभा को  यह  जानने की  दिलचस्पी  होगी कि  देरियां  किसी एक  महीने में  विभिन्न

 प्रकार  के  वायुयानों के  चालनों के  एक  से  कम  से  लेकर 5  प्रतिशत के  बीच  होती
 इंजी

 नियरी  पद्धति
 क्रिया विधियों

 का
 शीघ्र  ही  पुनर्विलोकन किया  जाने  वाला  है

 ate
 मैं

 प्राशि

 करता  हूं  कि  इसके  परिणामस्वरूप  देरियां कम  हो  जायेंगी  ।  पायलटों द्वारा  बीमारी  की  सुचना

 बेने
 के  कौर

 उनके
 द्वारा  नियम  के  ears  काम  के  तरीकों  को  अपनाने  से  हुई  देवियों  के  बारे

 में
 मैंने  कारपोरेशन  से  कहा है  कि  वे  इस  प्रकार  की  देरियों  को  जिनकी  वजह  से  बहुत

 से  यात्नियों

 को  कठिनाई  कौर  सुविधा  होती  बहुत  गम्भीरता से  लें  ।  उन
 तरीकों

 के  भ्र लावा  जिनको
 अपनाने

 से  उपर्युक्त  प्रकार
 की  कठिनाई श्र  भ्र सुविधा  होती  शिकायतों को  ज़ाहिर  करने

 के  दूसरे  तरीके
 भी  हैं  दौर

 ast  उम्मीद है  कि  कारपोरेशन  अपने  कर्मचारियों में  किसी  भी  कीमत
 गर  यात्रियों की  सेवा  करने  का  भाव  भर  देने में  सफल  होगा  श्र  उन्हें  ऐसे  तरीके न  श्रपताने  की
 प्रेरणा

 देने  में  भी  सफल  होगा  जिनसे  हानि  होती  मुझे  यह  बताने  में  बड़ी  प्रसन्नता  होती  है

 कि  व्तेंमान  चेयरमैन  भाई  ato  पी०  To  की  कार्यकारी  समिति  के  बीच  होने  वाली  बातचीत

 के
 फलस्वरूप  उक्त  एसोसियेशन ने  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  है  जिसमें  उन्होंने  यात्रियों  को  हुई

 कठिनाई  कौर  असुविधा  के  लिए  खेद  प्रकट  किया  है  सदस्यों  को  यह  भी  हिदायत

 दी  है  कि  वे
 wet  शिकायतों का  इज़हार  करते  समय  या  अधिकारों  का  प्रयोग  करते  समय

 इंस  बात  का
 ध्यान  रखें

 कि  इनसे  यात्रियों को  कोई  सुविधा  कौर  कठिनाई  न
 होने

 मैं

 आशा  करता  हूं  कि  उपर्युक्त  प्रगति  के  परिणामस्वरूप इस  प्रकार  की
 जैसी

 कि
 हमने

 हाल
 में  अनुभव की  फिर  नहीं  होने  पायेंगी ।

 शी  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बार-बार  तकनीकी  दोष  पेदा  हुए  हैं  और
 च्

 पायलटों  ने  बीमार  होने  की  सूचना  दी  है  ?  क्या  सरकार  ने  श्राज  तक  किसी  के  विरुद्ध  कहां
 कार्यवाही की  है  ?  गत

 मास  स्थिति  के  बारे  में  उनका  कया  aq है  ?

 भी
 कानूनगो

 :
 तकनीकी

 दोषों को  तो  रोका  नहीं  जा  सकता  |  जहां
 तक

 स्टाफ

 की  अनुशासनहीनता का  सम्बन्ध  पिछले  तीन  सप्ताहों में  मैं  समझता हुं  fe
 स्थिति

 ठीक  हो
 मई है

 श्री  हरिश्चन्द्र  मार  :  मशीनी  त्रुटियां  वास्तविक  थीं  saat  उनका  कोई
 पर

 कारण था  ?

 ~ शी  कानूनों  :  व
 area  में  ही  मशीनी  त्रुटियां  थी

 ।

 $06



 थ्
 1886  सदन  क  गोष्टी  कक्ष  म  हड़ताल

 वाण

 सदन के  गोष्ठी  कक्ष
 में  भूख  हडताल के

 बारे  में

 Re:  HUNGER  STRIKHS
 IN  THE  LOBBIES  OF  THE  HOUSE

 महोदय
 :

 मुझे  इस  सभा  के  माननीय सदस्य  श्री  प्र्०  ह०  गोपालन सैं  पत्र  मिला

 है  कि  वह  इस  सभा  की  लाबियों  में  भूख  हड़ताल  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  केरल में  खाद्य  स्थिति में

 कोई  सुधार  नहीं  gars  ।  माननीय  मंत्री  शायद  राज  ही  इस  बारे में  वक्तव्य  देंगे  परन्तु  में

 यंह  बताना चाहता  हूँ  कि  इस  संसद्  की  लाबियां  waar  कोई  प्राय  भाग  इस  तरह  के

 हड़तालों  या  भूख  हड़तालों  के  लिए  नहीं  ह  ।
 पहले  भी मैंने इसकी  शीराज़ा  नहीं  दी

 थी
 ae  कब  भी

 नहीं दे  सकता  |  सभा की  बैठक  समाप्त  होने  के  बाद  यह  भवन  पुलिस  की  रक्षा  में  सॉप  दिया

 जाता है  इसलिये  किसी  सदस्य के  लिए  लाबियों  में  भर  हड़ताल  करना  संभव  न  होगा ।  वह  कहीं

 अन्यत्र  ऐसा  कर  सकते  हैं  |

 श्री प्रण  क०  गोपालन  )
 :  मैं  पिछले  13  वर्षों  से  यहां  हूं  ौर  पहले मैं  ने  कभी

 हसा  कदम  उठाने की  बात  नहीं  सोची ।  मैं  जानता  हूं  कि  लाबी  में  भूख  हड़ताल  करने  की

 नहीं  है  परन्त ुमैं  इसके  परिणाम  भुगतने  के  लिए  तैयार  मैं  कई  बार  प्रधान  मंत्री  तथा

 खारा  मंत्री  को  पत्र  प्रौढ़  तारें भेज  चुका  हूं  कि  केरल  में  खाद्य  संकट  बहुत  गंभीर  है  शर
 बोग  मर  रहे  हैं  ।  सात  दिन  पहले  यहां  एक  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  हुई  थी  परन्तु  फिर भी  वहां

 की  स्थिति  सुधरी  नही ंहै  श्र  कुछ  समाचार  पत्तों  ने  केरल  के  संसद  सदस्यों  सरकार  पर

 इसका  दोष  लगाया है  ।

 जनता का  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  मैंने  सभी  संवैधानिक  तरीके  ५  हैं  परन्तु  मैं
 wear  हुं  कि  मेरे  राज्य में  लोग  भूखे  मर  रहे  हैं  श्र  मेरे  लिये  शौर  कोई  रास्ता  नहीं  है  ।  मैं

 संसद का  भ्रपमान  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  मैं  भी  इसका  सदस्य  हूं
 ।  मैं

 ने  प्रार्थना की  थी  कि

 कुछ  सदस्य  वहां  जा  कर  से  सारी  हालत  देखें  |  यदि  ag  भी  नहीं  किया  जाता  तो

 मेरे  लिये  कौर  कोई  रास्ता नहीं  रह  जाता  ।  «|  वहां  के  आन्दोलन  में  कांग्रेस  वालों  ने  भी  भाग  लिया

 ट्  मैंने  सोच  समझ  कर  जो  निर्णय  किया  है  श्राप  मुझे  वैसा  करने  दें  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  शर  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 श
 नाथ  पाई  )  :  हमें  कुछ  कहना है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  ।

 भी  नम्बियार  ध्यान  आक्षित
 करने  वाली  सूचना  का  क्या  हुमा

 ?

 mere  महोदय
 :  वक्तव्य  हो  जाने  के  बाद  मैं  उन  सदस्यों  को  एक  एक  प्रश्न  की

 क्या a  |  | ी

 श
 हेम  wear  )

 संसद्  सदस्यों के  एक  दल  को  उस  राज्य  में  भेजने  के  बारे  में

 विचार
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  समय  वह  प्रबल  हमारे  सामने  नहीं  है  ।  वह  अलग  पन  है  ।

 1959 में  भी  ऐसा  हुआ  था
 ।  श्री  शिव्बनलाल

 सक्सेना  ने  भी  ऐसा  ही  करना  चाहा  था  परन्तु

 mania नहीं  दी  मई  थी  ।
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 ह A  or
 ahayana  §,

 TESS
 (Saka)

 विधि

 श्री  रंगा
 :  संसद्  सदस्यों  का  एक  दल  वहां  भेजने  का  जो  सुझाव  दिया  गया  है

 उस  पर  सरकार को  विचार करना  चाहिये  ।

 श्री ही०  ना०  मुकर्जी  मध्य  )  :  मेरे  विचार  में  इस  सुझाव पर  विचार  होना

 जैसा  कि  झ्रापको  याद  कुछ  वर्ष  पहले  श्रीराम  में  गड़बड़  होने  पर  संसद

 सदस्यों  का  एक  दल  वहां  भेजा  गया  था
 |

 श्री नाथ  पाई  :  श्री  गोपालन ने  अपने  राज्य  के  बारे  में  जो  चिन्ता  व्यक्त  की  है  हम  भी

 उससे  चिन्तित हैं  परन्तु  उन्होंन ेजो  तरीका  सोचा  है  उससे  सहमत  नहीं  हुसना  सकता  |  सरकार

 को  इस  समस्या  पर  सहानुभूतिपूर्वक  सोचना  चाहिये
 ।  संसद् का  इस  बारे  में  सीधा  उत्तरदायित्व

 है  क्योंकि उस  राज्य  में  राष्ट्रपति का  शासन  है  ।  हमें  कोई  ऐसा  तरीका  निकालना  चाहिये

 जिससे  कि  सभा  की  प्रतिष्ठा  पर  ats  न  जाए  श्राप  सरकार पर  ज़ोर  डालें  कि  बार  बार

 यहां  यह  न  कहा  जाए  कि  जो  कुछ  हो  सकता  था  कर  दिया  गया  है  |  हम  समझते हैं  कि  कुछ  नहीं

 किया गया  है  ।  सरकार को  कोई  ठोस  कदम  उठाने  चाहियें  |

 थी  हेम  बरा  :  श्रीमान जी  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  आपने कहा  कि  वह

 लाबी में  भूख  हड़ताल  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  भवन  पुलिस को  सौंप  दिया  जाता  है  परन्तु  की

 बैठक  के  दौरान  वह  ऐसा  कर  सकते हैं  ।

 महोदय  :  उसका  उत्तर  यह  दिया  जा  सकता  है  कि  जब  सभा  की  बैठक  हो  रही

 उस  समय  अध्यक्ष  ही  पुलिस  का  सिपाही  है  ।

 et  हेम  सभा  की  बैठक  के  दौरान  यदि  मैं  लाबी  में  भूख  हड़ताल  करता  हूं  तो

 मैं  समझता हूं  कि  भ्रापको  आपत्ति नहीं  होनी  चाहिये  ।

 महोदय  :
 यदि  वह  बाहर  चले  जाते  हैं  और  भोजन  नहीं  करते  तो  भला  मैं  आपत्ति

 क्यों  करूंगा  ?

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र
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 afer  जमाने  तथा  भारत  की  सरकारों  के  बीच  झादान  प्रदान  हुए  पत्र

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :  मैं  भारतीय  उद्योगों  में  लगी  जर्मन  पूंजी  के  सं  रक्षण

 के  बारे में  15  1964  को  भारत  सरकार  पश्चिम  जर्मनी  की  सरकार  के  बीच

 प्रदान  हुए  की  एक-एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं
 ।  [  पुस्तकालय में  रखी गई

 ।
 देखिये  संख्या

 एल०  64]

 बंगाल  वित्त  अधिनियम शादी  के  site  भ्रधिसुचता  |

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  (ait  रामेश्वर :  में  निम्नलिखित  पत्र  पटल  पर  रखता

 go

 (1)  बंगाल  वित्त  1941  जिस  रूप में  वह  दिल्ली
 संघ  राज्य

 Sa  से aa म  Ast  49
 rat

 की
 उप-धारा  (4)  के  श्रत्तर्गत  ,  दिनांक
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 26  1964  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 17  1964 के  दिल्ली  गज़ट  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  एफ
 4  (  33)  /

 6  फाइनेंस  की  एक  प्रति  ।  में  रखी  गई
 ।

 देखिये  संख्या

 एल०  टी०--3457/ 64] 64]

 (2)  सीमा-शुल्क  1962 की  धारा  159  कौर  केन्द्रीय  उत्पादन-शल्क

 तथा  नमक  1944  की  धारा  38  के  सीमा-शल्क  तथा

 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क निर्यात  seared  नियम  196  म  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाओओं  की  एक-एक  प्रति  :---

 दिनांक 3  अक्तूबर  1964  की  जी०  एस०  आर  1425

 दिनांक  10  1964  की  जी०  एस०  करार  1467

 दिनांक  10  1964  की  जी०  एस०  कार  1468

 दिनांक  24  1964  की  जी०  एस०  कार  1524

 दिनांक  24  1964  की  जी०  एस०  कार  1525

 )  दिनांक 24  1964  की  जी०  एस०  कार  1526

 1964  की  जी०  एस०  अनार  1573 दिनांक  31  अक्तूबर

 दिनांक  31  अक्तूबर  1964  की  जी०  एस०  कार  1574

 (at)  दिनांक  31  1964  की  जी०  एस०  कार  1575

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 (  3)  सीमा-शुल्क  1962 की  धारा  159  कौर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा

 नमक  1944  की  धारा  38 के  अ्न्तगंत  दिनांक  8  1964

 क  afar  संख्या  जी०  एस०  कार  1113  के  शुद्धि-पत्नी वाली  दिनांक  10

 1964  की  अधिसूचना संख्या  जी०  एस०  श्रार०  1469 की  एक  प्रति  ।
 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  64]

 (4)  सीमा-रूल्स  1962 की  धारा
 159

 के
 अन्तरगत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति :

 दिनांक  10  1964 की  जी०  एस०  कार  1465

 दिनांक  10 अक्तूबर  1964  की  जी०  एस०  कार  1466

 (  )  दिनांक  10  1964 की  जी०  एस०  ग्राम  1470

 दिनांक  17  अक्तूबर  1964  की  जी०  एस०  कार  1491

 )  दिनांक  17  अक्तूबर  1964  की  जी०  एस०  कार  1492

 (3:)  दिनांक  17  अक्तूबर  1964  की  जी०  एस०  करार  1493

 दिनांक  24  अक्तूबर  1964  की  जी०  एस०  कार  1527

 झूठ  )  दिनांक  24  1964  की  जी०  एस०  अनार  1528
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 Pettition  Re  :  Classification  of  Agri  Community  November  26,  1964
 As  a  Backward  Community

 ee

 जिस  में  सीमा-शुल्क  बाण्ड  के  अन्तर्गत
 निर्माण  संशोधन  निधम

 1964  प्रकाशित हुई  हैं  ।

 दिनांक  24  1964  की  जी०  एस०  1529

 दिनांक  24  1964 की  जी०  एस०  कार  1530

 दिनांक  31  1964  की  जी०  एस०  कार  1570

 1571 दिनांक  31  1964  की  जी०  एस०  कार

 दिनांक  31  1964  की  जी०  एस०  कार  1572

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  64]

 (5)  व्यय-कर  1957  की  धारा  41  की  उप-धारा  (3)  के  ग्रन्तगंत

 दिनांक  10  अक्तूबर  1964  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1471

 में  प्रकाशित  व्यय-कर  1964  की  एक प्रति

 में  रखी गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०

 (6)  उपहार-कर  1958  की  धारा  46  की  उप-धारा  (4)  के
 दिनांक  10  1964  की  ग्र धि सुचना संख्या  जी०  एस०  करार  1472

 में  प्रकाशित  उपहार-कर  1964  की  एक
 प्रति  |

 [ geernteret  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--3462/ 64] 64,

 (7)  धन-कर  1957  की  धारा  46  की  उप-धारा  (4)  के  श्रत्तगंत

 दिनांक  10  1964  की  अ्रधिसुचना संख्या  जी०  एस०  श्री  1473

 में  प्रकाशित  धन-कर  1964  की  एक  प्रति  |

 में  रखी  गई  ।
 देखिये  संख्या  एल  टढी०--3463/ 64] 64]

 (8)  राय-कर  1961 की  धारा  296  के  अन्तर्गत  दिनांक  13  अक्तूबर

 1964  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को  3660  में  प्रकाशित  राय-कर

 नियम  1964  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०--3464/ 64]

 (9)  केन्द्रीय  बिक्री-कर  1956
 की  धारा  13  की  उप-धारा  (2)  के

 अन्तर्गत  दिनांक  28  1964  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 1584  में  प्रकाशित  केन्द्रीय  बिक्री-कर
 तथा  संशोधन

 1964  की  एक  प्रति

 [qeaerea  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 नागरी  जाति  को  पिछड़ी  जातियों  की  श्रेणी  में  सम्मिलित  किये  जानें

 के  बारे  में  याचिका

 PETITION  RE  CLASSIFICATION  OF  AGRI  COMMUNITY
 SA  BACKWARD  COMMUNIT

 धी
 (Ho

 जाधव
 :  कृषि  समुदाय  को  पिछड़े  वर्ग  की  श्रेणी  में  रखने  के  बारे  में  मैं

 श्री  सोतमाड  दादू  जसवन्त  भ्र  अन्य  लो  पों  द्वारा  हस्ताक्षरित  याचिका  पेश  करता  हूं  ।
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 5  1886
 केरल

 में  खाद्य  स्थिति  के  बारें  में

 प्रतिरक्षा  मंत्री  न  (Hata)  के  बारे  में  वक्त

 STATEMENT  RE  :
 DEFENCE

 MINISTER’S  VISIT  TO

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराथ  :  में  इग्लैंड  के  अपने  दौरे  के  बारे  में  एक

 अभा  पटल  पर  रखता हूं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०  64)

 अघ्यक्ष  महोदय  :  इसे  सदस्यों  में  परिचालित  किया  जाए  |

 भी  हेम  बुझा
 :

 मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता

 श्रेय  वे  वक्तव्य  का  अ्रध्ययन  करने  के  बाद  स्पष्टीकरण  सांसे ं।

 Henao  rectal

 केरल  में  खाद्य  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  re  FOOD  POSITION  IN  KARELA

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  ato  To  चह्वाण) : केरल की खाद्य :  केरल  की  खाद्य  स्थिति

 संतोषजनक है  वहां  राशन  के  सम्बंध  में  जो  वचन  दिया  गया  है  उसे  पूरा  करने  के  लिए

 सरकार  को  पर्याप्त  अनाज  दे  दिया  गया  है  ।  कोजीकोडे  में  एक  जहाज  से  10,000 टन  चावल  उतारा

 जा  रहा  है  |  दिसम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  में  3,000  टन  चावल  का  एक  जहाज  पहुंचने  की  आशा  है  ।

 इस  मास  के  अन्त  से  पूर्व  पंजाब  कौर  मध्य  प्रदेश  से  10,000  टन  चावल  कौर  वहां  पहुंच  जायेगा  ।

 दिसम्बर  की  पहली  छमाही  में  पाकिस्तान  से  7,500  टन  चावल  के  दो  जहाज  पाकिस्तान  से  पहुंच

 जाएंगे |  इसी  छमाही  में  17,000  टन  चावल  थाईलैंड  से  पहुंच  जायगा  |  प्राप्त  प्रदेश  से  प्रतिदिन

 1,000  टन  चावल  भेजने  प्रौर  प्रतिमास  65,000 टन  चावल  देने  के  वचन  के  बदले  99,000

 टन  अनाज  दिसम्बर  में  पहुंचाने  का  कार्यक्रम  बना  दिया  गया  हें
 ।

 राशन  की  व्यवस्था पुरी  करने  में

 कोई  कठिनाई नहीं  होगी

 श्री
 स०

 Wo
 बनर्जी

 :
 माननीय  मंत्री  ने  तो  भविष्य  का  कार्यक्रम  बनाया  है  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  केरल  में  इस  समय  wats  की  क्या  स्थिति  हें
 ?

 श्री  दा०  To  स्थिति  संतोषजनक  है  जैसा  कि  मैं  बता  चका  हूं

 were  महोदय  :  वे  ठोस  उत्तर  चाहते  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  शक्ति  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  कुछ  समय  पहले  केरल  में

 स्थिति कठिन  थी  किन्तु  11  कौर  16  तारीख के  बीच  19,000 से  20,000  टन  श्र  17  से  24

 तारीख  तक  21,000  टन  भेजा जा  चुका  हें  ।  कोजीकोडे  में  10,000 टन  चावल  उतारा  जा

 है  ater  प्रदेश  तथा  मद्रास  में  निरंतर  अनाज  भेजने  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  इस  समय

 स्थिति  ऐसी  है  कि  अनौपचारिक  राशन  व्यवस्था  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :
 मेरे  प्रश्न  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  पूछना  चाहता

 हूं  कि  राशन  की  मात्रा  कितनी  है  ।  क्या  यह
 सच

 है
 350

 ग्राम  अनाज  दिया  जाता  है  ।
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 ा
 Statement  Re  :  Food  position  in  Kerala  Agrahana  5,  1886

 (Saka)

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 वे  बता  चुके  हैं  कि  राशन  में  सुधार  किया  जा  चुका  है
 ।

 श्री
 प्र०  क०

 गोपालन
 :

 वहां
 छः

 aia  चावल
 छः

 झौंस  गेंहू  का
 इस

 हिसाब से  वहां  प्रतिदिन  4,000  टन  अनाज  की  श्रावश्यकता  11  18  तारीख के  बीच  जो

 matt  वहां  पहुंचा  है  वह  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  पहली  दिसम्बर  के  बाद  वहां  अ्रनाज भराने की प्रां  की

 संभावना  ह  ।
 इसका  यह  अभिप्राय  है

 कि
 aaa  दस  दिन  में  वहां  भूखमरी  की  स्थिति होगी  ।  केरल  के

 गांव की  जनसंख्या  120  लाख  है  जिन्हें  प्रति  व्यक्ति  360  ग्राम  म्रनाउ  दिया  जाता  है  |  इस  समय  वहाँ

 पर्याप्त wart  नहीं  है

 वित्त  मंत्री  fo  त०  :  मैं  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चहाता हूं  ।  माननीय

 सदस्य  ने  कुछ  किस
 ।

 के  प्राकार  पर  गणना  की  है  हमने  भी  किसी  श्री सत  के  प्राकार  पर  गणना
 की

 हमारी  बात  पर  विश्वास  करना  चाहिये  कि  वहां  अनाज  पर्याप्त  है  ।

 श्री  रंगा  :  हम  इसे  कसे  स्वीकार  कर  सकते  हैं  ?

 थी  ति०  त
 कृष्णमाचारी

 :
 श्री  रंगा  तो  कुछ

 भी
 स्वीकार  नहीं  कर  सकते

 ।
 वे  भले  ही

 न
 मानें

 ॥

 हम  यदि  ag  कह  दें  कि  aaa  दिन  तक  के  लिए  ware  है  तो  उससे  फलता  है
 |

 नगर  a  गांव  के  राशन  में  अन्तर  है  ।  नगर  में  6  जोंस चावल  ake  6  झौंस  गेंहू  तथा  गांव
 में

 4  जोंस गेंहू  att  34  ata  चावल है  |  उसका  कारण  यह  है  कि  गांव  में  कुछ  उपलब्ध  है
 ।

 29  तारीख से  3  4  atta  चावल  को  बढ़ा  कर  4  कर  दिया  जायेगा  ।  बाद  में  गेंहू  का  राशन  भी

 ata  कर  दिया  जायगा  ।  कुछ  मास  में  गांव  का  राशन  नगर  के  बराबर  कर  दिया  जायगा
 ।

 हम  यह

 नहीं  कहते  कि  वहां  हम  जो  कुछ  दे  रई  हैं  वह  पर्याप्त हूं  ।  वास्तव  में  केरल  ऐसा  स्थान  नहीं  जहां

 पेंदा  नहीं  होता  बल्कि  वहां  कुछ  पैदा  होता  है  इसलिए  हमारी  धारणा  थी  कि  गांवों  में  कुछ  श्रनाज

 होगा  ।

 शी  श्र  क०  गोपालन  :  जब  कोई  व्यक्ति  चोरबाज़ारी  के  माल  की  जानकारी  थाने  में  देता

 तो  उसे  पीटा  जाता  है  ।

 धी  ति०
 त०

 कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  तथ्य  बताने  की  बजाय  भावुकता  में  बह  रहे  हैं
 ।

 मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  यदि  क  घटना  की  सुचना  दें  तो  हम  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे
 ॥

 इसके  अलावा  वहां
 की

 राशन  व्यवस्था  में  कोई  गड़बड़  नहीं  होगी  ate  धीरे  अनाज  के  भंडार  में  वृद्धि
 की  जायेंगी ॥

 थ्रिल  न  गोपालन
 मैं  तीन  बार  इस  बात  की  सूचना  गवर्नर

 को
 दे  चका  हूं

 ।

 थी
 है: 4 वास ी  नायर

 :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  are  26  नवम्बर हो  गया  है

 झब  तक
 65,000

 टन  में  से  कितना  अनाज  वहां  भेजा  जा  चुका  सभा  को  विदित है  कि  कई  स्थानों

 पर  इतना  राशन  दिया  जाता  है
 कि

 व्यक्ति  का  राशन  दियासलाई  की  डिब्बी  में  ar  सकता  है  ।

 थो  ति०  त०
 कृष्णमाचारी  :  प्रधान  मंत्री  आंकड़े  दे  चुके  जिन  पत्नी  ने  समर्थन  किया  है

 ।

 थी  रंगा
 :

 कुछ
 ्

 उपमंत्री  ने  दिये  हैं  कुछ  प्रधान  बशर  उन्हें  कुछ  बताना  चाहिये कि
 नवम्बर में  कितना  अनाज वहां  भेजा  गया  है  ।

 कया  माननीय मंत्री  को  इस  प्रकार  का  उत्तर  देना  चाहिये  ४

 हि ड



 थ

 26 न  1964
 ...  खाद्य अपमिश्रण

 रोक  (  विधिक

 ——$$—
 a  है  #

 —

 Geen:

 च्  न्  कंकड़ों  का

 त  वे  अरब  ७०५  बता  दें  हम  जोड़  लग ॥ ।
 ब

 विक  श्री
 मे०  क्०  कमारन  :  मद्रास के  मुख्य  मंत्री  ने  बताया है  कि  केरल

 ay

 खाद्य  स्थिति  में  गड़बड़  का  कारण  ag  है  कि  वहां  का  प्रशासन  सर्वथा  अरब  ्
 गय  सरकार  ने

 प्रशासन  में  दक्षता  पैदा  करने  के  लिए  क्या  किया  है  ?

 भी  लाल  बहादर ea  :  मैं  समझता  हुं  कि  सदस्य  इस  बारे  में  चिंतित  हैं  ।  मैं  है

 कि  वहां  नियमित  रूप  से  भेजा  जा  रहा  है  ।  24  नवम्बर तक  वहां  36,850  टन  या  लगभग

 37,000  टन  ताज  भेजा  जा  चुका  है

 ~  थ्री  वासुदेवन नायर  :  प्रोतिमा  65,000  टन  अनाज  देने  के  वचन  में  से  3}  site  के  हिसाब

 से  wart  दिया  गया  है  ।  ह

 थी  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  य  सारे  महीने  के  झांकने  नहीं  बल्कि  11  तारीख  से  24  तारीख  के

 ates  हैं  ।  उपमंत्री  बता  चुके  हैं  कि  प्र  ति  दिन  1000  टन  चावल  वहां  पहुंच  रहा  है  ।  उ
 सके

 10,000  टन  चावल  कोजीकोडे  में  उतारा  गया  है  ।  थ

 श्री  नम्बियार  :  ara  अनाज  नहीं  दे  रहा  ।  वहां  भी  कमी  है  ।

 थी  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  नदी  एवं  नहीं  कहना  चाहिये

 ।
 मद्रास  भ्र ति रिक्त  खाद्यान्न  वाला

 प्रदेश  है  ।  केरल  की  स्थिति  के  बारे  में  हम  जागरूक हैं  ।

 प्रशासन के  सम्बंध  में  मैंने  कल  ही  गवर्नर  गिरी  से  बातचीत  की  है  प्रौर  उन्होंने  AT  वासन  दिया

 है  कि  प्रशासन  अनाज  के  वितरण  की  व्यवस्था  मलो  प्रकार  करेगा  ।

 खाद्य  भश्रपमिश्रण  रोक  विधेयक--जब

 ie MEN’ PREVENTION  OF

 Foon
 ADULTERATION  (AMENDMENT)

 iar

 महोदय :  सभा

 सतर  मी  वेग

 re

 ecm  विगर

 की  खाद्य  अपमिश्रण रोक  1954  में  ada  संशोधन  करने  वाले  विधेयक क

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  विचार किया  जाए  पी 1 ह

 न

 मो
 ०

 रु०  मानो  श्रीमन  इस  पर  विचार  के  लिए  समय  नियत

 महोदय :  एक  घंटा  खण्डवार  चर्चा  के  लिए  है  कौर
 2

 घंटे  सामान्य  विचार  के  लिए
 ई

 ्

 ह ि  हिम्मतसिहका  के लिए है श्रौर 2 घंटे सामान्य विचार के लिए ॥ ८ ह रहा था कि वर्तमान झधिनियम में भ्रपमिश्रण
 /

 के  लिए  सभी  उपबन्ध  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  पीठासीन
 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  iਂ  the  Chair

 इस  विधेयक  द्वारा  वर्तमान  afataae  के  कुछ  दण्ड  बढ़ा  दिये गये  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  TUSTE TA

 का  स्वविवेक  का  afar  छीन  लिया  गया  है
 ।

 खण्ड
 7  श्र

 10
 में

 सराहनीय  उपबन्ध  किया
 गया  है

 क  क  813



 Prevention  of  Food  Adulteration  (Amendment)  Bill  November  26,  1964
 —  नगा

 क्योंकि  उनके  wera  निर्मितियों  को  अपना  माल  देते  समय  खुदरा  व्यापारियों को  गारंटी  दिया

 करेगा  |  यह  अच्छा  है  क्योंकि  खुदरा  व्यापारी  उस  माल  में  मिलावट  के  लिए  जिम्मेदार नहीं  होते  ।

 मैं  समझता हुं  कि  वर्तमान  प्रीमियम  पर्याप्त  है  कौर  आ्रावश्यकता  यह  है  कि  उसे  ठीक  प्रकार

 से  लाग  किया  जाए  ।  कुछ  वस्तुओं  के  बारे  में  जो  नियम  बनाए  गये  हैं  वे  त्र  टि पूर्ण  हैं  कौर  उनमें  सुधार

 करने  की  आवश्यकता है  ।  मैं  उनकी  are  निर्देश  करना  चाहता  हुं  क्योंकि  निर्दोष  लोगों  को  अ्रकारण

 कठिनाई  में  नहीं  डालना  चाहिये  ।

 मिलावट  वाले  घटिया  माल  में  काफी  अन्तर  होता  है  ।  मिलावट तो  तब  होती है  जब  कोई

 हानिकर  चीज  मिलाई  जाए  att  घटिया  माल  भी  इस  कानन  के  अ्न्तगत  जाता  है  ।  मैं  कुछ  उदाहरणों

 से  स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  कानून  को  लागू  करने  में  क्या  कठिनाई  होती  है  ।  आंध  प्रदेश में  घी  का

 मूल क  ae  24
 होना  चाहिये  किन्तु

 जब
 वह  घी  दिल्ली  में  लाया  जाए  जहां  मूलक  अंक

 28  निर्धारित

 किया  गया  है  तो  वह  मिलावट  वाला  समझा  जायगा  ।  इसी  प्रकार  मक्खन  के  सम्बंध  में  भी  अलग  २

 स्थानों पर  दस  की  चिकनाई  की  मात्रा  ग्रहण  अलग  रखी  गई  है  कौर  जो  मक्खन  एक  स्थान पर  शुद्ध

 है  दूसरे  स्थान  पर  मिलावट  वाला  समझा  जाता  है  ।  इसलिए  मिलावट  वाली  वस्तु ae  घटिया  वस्तु

 में  अन्तर  को  स्पष्ट  करना  चाहिये |

 दन
 उपबन्धों  के  adie  जो  नियम  बनाए  जायें  उनका  प्रचार  करना  चाहिये  ate

 को  बताना  चाहिए  कि  वे  निर्माताओं  से  गारन्टी  लें  ।  जहां  माल  तैयार  होता  है

 बां  पर  जांच  करनी  ताकि  दूकानदार  को  ary  में  कठिनाई  न

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  ऐसी  वस्तु भ्र ों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिये  जिन  में  अधिकांशत

 मिलावट  होती  है  जैसे  खाद्य  दवाइयां  कौर  दूध  ।  ऐसा  करने  से  निरीक्षकों

 करा  काम  बहुत  सुगम  हो  जायगा  ।

 अब  कानन यह  है  कि  एक  क्विंटल  गेहूं  में  यदि  एक  किलों चने  हों  तो  उसे  मिलावट

 वाला  माना  जाता  निश्चय  ही  उपबन्धों  का  यह  area  नहीं  ar

 इसलिए  मझे  sr है  कि  जब  नियम  बनाए  जायेंगे  तो  इन  बातों का  ध्यान  रखा

 जायगा  are  हिदायतें  .  देते  समय  पूरी  सावधानी  बरती  जायगी  ।  ध्यान  यह  रखना  चाहिये

 कि  वस्तु ग्न ों  से  लोगो  को  हानि  न  हो  ।  निरीक्षकों  को  चाहिये  कि  वे  लोगों  को  बतायें  कि

 किन  दुकानों  से  शुद्ध  वस्तुएं  मिलती  हैं
 ।

 अलग  wad  स्थानों  पर  ऐसी  दुकानें  खोलनी

 ग्हियें  जहां  वस्तुएं  मित्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  कितना  समय  लेंगी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :
 प्रायः  wat  घंटा |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  2-10  TH  बुलाया  जायगा ।  माननीय  सदस्य  दस  दस  मिनट

 में  भाषण  समाप्त करें

 Shri  Mohan  Swarup  (Pilibhit)  Sir  the  cause  for  adulteration  has  not

 been  looked  into  and  necessary  steps  have  not  been  taken  to  prevent  adultera-

 tion.  This  bill  also  is  not  going  to  fulfil  the  hopes.

 One  reason  for  the  adulterationsis  that  the  people  purchase
 substandard

 things  because  their  purchasing  capacity  has  doubled.
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 5  दी  1886  )  खाद्य  अ्रपमिश्रण  रोक  )  विधेयक

 [Shri  Mohan  Swarup]

 The  provision  of  minimum  penalty  in  the  bill  is  not  proper  because  the

 hands  of  the  Judiciary  should  not  be  tied.

 The  right  of  appointment  of  inspectors  should  be  vested  in  the

 Central  Government  only  whereas  this  right  is  being  given  to  the  State

 Governments  25.0  well.

 The  only  appreciable  provision  of  the
 bill

 is  that  the  vendors  are  allowed  to

 get  their  samples  tested.

 Adulteration  is  mainly  indulged  milk  and  butter.  Central  Committee

 standards  for  these for  Food  standards  had  fixed  arbitrary  goods.

 They  as  well  as  the  Agricultural  Marketing  Adviser  Government  of  India  are
 still  collecting  data  on  the  basis  of  which  standards  would  be  prescribed.  Thad
 asked  for  the  data  on  the  basis  of  which  standards  have  so  far  been  fixed  but
 mo  papers  have  been  supplied  to  me.  was  given  the  reply  that

 केन्द्रीय  खाद्य  स्तर  के  पांचवीं  से  नवीं  बैठकों  तक  के  सारांश  पुस्तकालय  में  रख  दिए  गए  है
 but  I  have  not  been  able  to  get  these  papers.  I  am  very  sure  that  no  data  have
 been  collected  and  lame  excuses  are  being  made.  So  the  need  is  a

 high  level  committee  of  experts  should  be  set  up  to  collect  the  scientific  data
 ‘and  to  fix  the  standards.  Through  the  present  standards  the  people  are  being
 victimised.  ‘The  machinery  for  checking  adulteration  is  not  adequate  and  it  is

 corrupt.  Reichert  value  test  of  Ghee  and  milk  is  the  best  method  as  compared
 to  several  other  methods.  Reichert  value  decreases  and  increases  according  to
 the  condition  of  the  cattle.  Ghee  has  several  layers.  The  upper  layer  is  good
 and  the  lower  layers  are  inferior  to  the  upper  ones.  But  in  different  states  the

 prescribed  Reichert  value  is  different.  In  that  case  the
 ‘

 phytostyryl  Acctite
 test  is  better.

 Testing  should  be  made  at  several  places  and  care  should  be  taken  that  the

 tendency  to  ditto  the  results  of  the  former  test  is  removed.  These  days  when  a
 court  sends  the  results  of  a  laboratory  to  the  Calcutta  laboratory,  they  ditto  it.
 The  Central  laboratory  at  Calcutta  should  be  independent  in  its  judgement.
 Facilities  for  testing  should  be  made  available  to  the  people  at  several  institutions
 such  as  Alipore  test  house  Calcutta  and  Shri  Ram  Institute.

 Inspectors  while  taking  the  samples  should  get  proper  witnesses.

 Generally  they  get  the  witness  of  their  own  peon.  This  process  should  be  dis-

 pensed  with.

 In  the  end  I  may  again  emphasise  on  the  point  that  a  high  level  Committee
 should  be  set  up  to  prescribe  standards.

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  उपाध्यक्ष  मिलावट  की  बीमारी  इतनी  व्यापक

 है  कि  इसके  विरुद्ध  क्षोभ  होना  सर्वथा  स्वाभाविक  है  ।  मेरी  अपनी  धारणा  यह  है  कि  यह

 कानून  बनाते  समय  हम  परिपक्व  विचार  की  अपेक्षा  अपने  क्षोभ  ही  को  मुख्यालय  प्रकट
 कर

 रहे  हैं  ।

 इस  विधेयक  के  श्रन्तगंत  सरकार  केन्द्र  धौर  राज्यों  में  एक  तरह  का  समानान्तर

 शासन  चलाने  का  अधिकार  ले  रही  इस  से  केवल  यह  प्रकट  होता  कि  राज्य  प्रशासनों

 में  हमारा  कोई  विश्वास  नहीं  ।  यह  सही  है  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों का  काम

 इतना  सराहनीय  नहीं  रहा  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  किस  प्रकार  के
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 of  Food  Adulteration  (Amendment)  Bill  Agrahayana  5,  1886  (Sak)a

 ear rer  SY

 प्रशासकीय  ढांचे  की  कल्पना  कर  रही  हैं  भ्रमणा  क्या  उन्हें  केवल  इस  तरह  के  कानून  पास

 होने  से  ही  सन्तोष  यदि  केन्द्र  एक  समानान्तर  शासन  प्रस्तुत  करना  चाहता  है  तो  इस

 कार्य  में  राज्यों  शर  केन्द्र  के  बीच  तालमेल  कसे  इस  बात  को  स्पष्ट  किया  जाना

 चाहिये ।  केवल  कानून  बनाने  से  ही  मामला  सुधर  नहीं  सकता  है  ।  कानून  बनाये  जाते  हैं

 किन्तु  उन्हें  टीक  तरह  से  लागू  नहीं  किया  जाता  है  ।  परिणामस्वरूप  इस  सभा  की  स्थिति

 हास्यास्पद  हो  जाती  यह  हमारा  अनुभव  है  ।  हम  ने  सरकार  को  इस  आशय  का

 कार  दिया  था  कि  जो  समाचारपत्न  किसी  भ्रमणकारी  चाहे वह  सरकारी  हो  aaa  गैर  सरकारी

 के  विरुद्ध  निन्दाजनः  समाचार  छापेगा  तो  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सकती है  ।  परन्तु

 आजतक  किसी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  गई  यद्यपि  ag  पहले  सेਂ  ज्यादा  इस  तरह  के

 समाचार  हैं  ।

 मुझे  मिलावट  करने  वालों  के  प्रति  कोई  दया  नहीं  ।  मेरी  आशंका  यह  है  कि  कहीं  हम

 इस  तरह  के  कानून  बना  कर  ईमानदार  लोगों  को  कारोबार  से  न  निकाल  हमारी  समस्या

 कानूनों  की  कमी  भ्रमित  प्रशासकीय  व्यवस्था  की  योग्यता है  ।  यदि  हमारे  पास

 सक्षम  प्रशासकीय  व्यवस्था  होती  तो  हमारी  हालत  उतनी  खराब  न  होती  जितनी कि  यह

 art  है  i  फिर  भी  मुझे  मंत्री  महोदया  द्वारा  इन  अधिकारों  के  लिए  जाने  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  यदि  वह  हमें  आश्वासन  दे  सकेंगी  कि  मिलावट  की  यह  बुराई  जल्दी  ही  दूर  हो  जायगी  ।

 यदि  मंत्री  महोदया  हमें  प्रा श्वा सन  दे  सकेंगी  कि  यह  बुराई  एक  वर्ष  के  अन्दर  दूर  हो  जायगी

 तो  हमें  कुछ  सन्तोष  मिल  सकता  हो  यद्यपि  ऐसा  करने  से  कुछ  लोग  परेशान  भी  होंगे  ॥.

 लकिन  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्या  मंत्री  महोदया  इस  प्रकार  का  आश्वासन  दे  भी  सकेंगी

 या  मैं  उनकी  सफलता
 की

 कामना  करता  हूं  कौर  उन्हें  पूर्ण  सहयोग  देने  का  आश्वासन
 देता  लेकिन  इसके  साथ  हमारी  यह  कोशिश  होनी  चाहिये  जीवन  उपयोगी  वस्तुएं  अधिक

 मात्रा
 में

 उपलब्ध
 हों

 ।
 यदि  ये  वस्तुएं  पर्याप्त  मात्ना में  उपलब्ध  होंगी

 तो  मिलावट
 कम

 होगी  ।  फिलहाल  इस  समस्या  का  निर्माताओं  के  स्तर  पर  समाधान  किया  जाना  चाहिय े।

 माल  की  जांच  पड़ताल  वहां ही  हो  जानी  चाहिए  ate  फिर  इसे  मुहरबन्द  डिब्बों  शौर

 qaet में  रखा  जाना  चाहिये  ।  इस  तरह  से  कोई  रचनात्मक  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।

 इंस  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  सूचनाएं  दी  जानी  चाहिए ं।

 oat  में  मैं  हनुमान  नियमों  शादी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयों  की  we  मंत्री  महोदया
 का  ध्यान  दिलाना  कई  खाद्य  पदार्थों  में  विषैले  पदार्थों तक  का  भी  अपमिश्रण

 हुआ  है  ।  हल्दी
 को  ही  लीजिये

 ।
 हर  जगह  अलग  2  किस्म  की  हल्दी  पायेंगे  ।

 दार
 लोगों

 तक  पर  थी  मुकदमे  चलाये  गए  हैं  क्योंकि  उन्होंने  far  हल्दी  बेची है
 यद्यपि  इस  में  उनका  कोई  दोष  नहीं  ar

 मुझे  are  है  कि  मंत्री  महोदया
 मानकों  शादी  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  सुझावों

 पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  ak  इस  बात  की  ae  ध्यान  देंगी  fe  इन्हें  "aTq~

 संगत  रूप  से  लागू  किया  जाय े।

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  (Alwar):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  one  cannot

 tion  of  foodstuffs.
 wholly  absolve  the  Government  of  its  responsibility  in  the  matter  of  adultera-

 Take  the  question  of  Vanaspati  and  its  adulteration  with

 manding  that  either  the  production  of  vanaspati  should  b

 ghee  which  is  now  being  practised  on  a  very  wide  scale.

 e  banned  or  it  should
 People  had  been  de-
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 be  colourized  so  that  it  could  not  be  adulterated  with  ghee,  but  nothing  was  done.
 The  result  is  that  that  malpractice  goes  on  on  a  wide  scale  in  villages  and  towns.
 If  anybody  is  caught  it  is  the  shopkeeper  who  sells  ghee  but  not  the  man  who

 is  responsible  for  the  adulteration;  he  goes  scot  free.

 I  agree  with  Shri  Mathur  when  he  says  that  laws  are  made  but  they  are  not

 enforced.  Law-making  should  not  be  taken  as  an  end  in  itself.  We

 should  create  public  opinion  in  favour  of  a  measure  before  it  is  enacted.  Un-

 fortunately,  we  dont  pay  sufficient  attention  to  that  aspect  of  the  matter.  Su-

 fficent  publicity  should  be  given  to  our  laws  in  Hindi  and  the  regional  languages,
 60  that  people  know  about  them.  Today,  we  see  hundreds  of  people  suffer

 at  the  hands  of  the  Inspectors  because  they  do  not  know  anything  about  the
 jaws.

 The  first  thing  that  we  should  have  done  before  making  this  complicated
 law  was  to  make  the  rules  and  the  bye-laws.  Those  bye-laws  should  have  been
 discussed  fully.  Certain  amendments  have  been  moved  in  the  House  they
 should  not  be  accepted  so  long  amendments  are  not  made  in  regard  to  bye-laws

 All  those  who  have  given  their  evidence  have  said  that  the  source  of  mis~
 It  is  all  the  more chief  is  not  detected  or  located  even  among  a  few  person.

 difficult  to  locate  it  in  a  trade  which  employs  thousands  of  employees.  Nobody
 would  disagree  with  the  penalty  that  has  been  provided  in  the  Bill.  But  it  is

 necessary  to  have  a  thorough  investigation  where  adulteration  in  standard  goods
 is  concerned.  It  also  requires  a  forceful  consumers’  organization  to  remove  this

 malady.  Today  the  consumer  is  at  a  loss  to  decide  as  to  wherefrom  he  should

 ‘get  his  supplies.

 We  shall  have  to  make  a  number  of  changes  if  we  want  to  see  this  law  suc-
 ceed.  The  Minister  will  have  to  open  a  research  department  in  her  Ministry
 which  would  try  to  find  out  effective  methods  to  check  adulteration.  That

 department  should  submit  its  annual  report.to  Parliament  so  that  we  could  find
 out  progress  in  the  matter  after  the  enactment  of  the  present  law.  We  should
 not  take  it  for  granted  that  people  would  stop  adulteration  on  passing  of  this  law.
 ‘Their  effort  would  be  to  circumvent  it  rather  than  to  observe  it.

 The  present  method  of  supply  of  essential  commodities  to  consumers  should

 undergo  a  radical  change;  that  cannot  be  done  by  this  Ministry  alone;  it  re-

 quires  the  co-operation  of  other  Ministries  as  well.  It  is  the  duty  of  the  Gov-
 ernment  to  ensure  supply  of  genuine  goods  to  the  public.  Government
 would  have  to  decide  what  would  be  the  extent  of  their  responsibility

 as  also  the  responsibility  of  people  and  Members  of  Parliament  in  the  matter.

 There  are  reports  that  even  articles  supplied  by  Government  organi-
 zations  are  not  pure.  This  is  said  even  about  the  ghee  supplied  by  the  Delhi
 Milk  Supply  Scheme.  That  is  a  serious  matter  and  we  should  take  effective

 ‘steps  to  check  adulteration  in  such  organizations  as  well.  Steps  should  be

 taken  to  raise  the  moral  standards  of  the  people.

 In  the  end  I  would  refer  to  the  problem  of  adulteration  in  agricultural
 It  is  difficult  to  find  out  as  to  who  is  responsible  for  adulteration  in produce.

 agricultural  commodities.  If  we  have  to  stop  this  malpractice  at  growers’  level,
 there  should  be  checking  in  the  mandis  and  a  certificate  of  fitness  should  be  issued

 before  the  géods  are  released  from  there.  Similarly  goods  processed  in  the  fac-

 tories  should  be  tested  in  the  factory  premises  before  these  are  released  for  sale

 from  there.  In  brief  adulteration  should  be  checked  at  sorurce.
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 About  adulteration  in  restaurants  it  is  being  alleged  by  the  proprietors

 1S.
 that  their  servants  are  responsible  for  it.  That  shows  how  deep  the  malady

 We  have  to  have  constant  research  in  this  matter;  then  alone  we  would  be

 able  to  deal  with  the  porblem.  Government  would  succeed  in  their  purpose  only
 wien  they  take  effective  steps  to  enforce  the  present  measure  which  has,  no

 doubt,  come  out  in  a  better  shape  from  the  Select  Committee.

 श्री  नि०  च०  चटर्जी  :
 सभा नेत्री  जी  ।  इस  सम्बन्ध  में  सभा  में  है

 क  खाय

 अपमिश्रण  इतना  व्यापक  है  कि  यह  हमारे  राष्ट्र  के  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरा  बन  रहा  है  ।

 श्री  माथुर  ग्रोवर  श्री  मोरे  ने  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  पर  श्राक्षेप  कि  उन्होंने  मंत्री

 महोदया  की  हर  बात  को  समिति  में  स्वीकार  किया  ।  यह  सही  बात  नहीं  हम  सरकार  के

 आलोचकों  में  से  लेकिन  यह  कहना  कि  मंत्री  महोदया  ने  समिति  के  कार्य  में  हस्तक्षेप  किया  संधा

 अनुचित कौर  निराधार  है  ।
 श्राप स्वंय

 समिति  की  सभा नेत्री  थीं  कौर  श्राप  को  मालूम  है  कि  वहां

 कोई  हस्तक्षेप नहीं  gat  है  ।

 मुझे  मालूम  है  कि  जब  हमें  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  की  चीजों  की  सूची दी  गई
 तो

 हमें  धक्का

 पहुंचा  ।  नशा  रहित  पेयों  में  तारकोल  के  आपत्तिजनक  रंग  जाते  इसी  तरह  सें  हींग

 में  मिट्टी  ,  विदेशी  बि  chat  शादी  मिलाया  जाता  है  ।  यही  हाल  हल्दी झौर  दूसरे  मसालों का  हैं
 |

 भारत  में  मिलावट  का  धंघा  एक  सुव्यवस्थित  धंधा  बन  गया  है  और  लोग  बहुत  सा  पैसा  कमा  रहे  हैं  |

 यह  धन्धा  व्यापक  पैमाने पर  चल  रहा  है  ।

 तीन  बाते ही  हैं  जो  हमारी  नज़रों  से प्रोझल  नहीं  पहली  बात  यह  है  कि  wee  अपराधी

 बड़ी  बड़ी  मंडियों  में  तथा  माल  तयार  करने  वाले  केन्द्रों  में  होते  हैं  जो  कि  दूसरी  जगहों  पर  माल  भेज  देते

 हैं  ।  उन  के  निरीक्षण  की  कोई  व्यवस्था  नहें  |

 कई  छोटे  व्यापारी  मेरे  पास  ara  उन्होंने  कहां  कि  हम  यह  कानून  बनाकर  जुल्म

 अ्रत्याचार  का  साधन  कमंचारी  के  हाथ  में  दे  रहे  हैं  प्रौढ़  इस  से  केवल  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ।  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  न  कुछ  करना  होगा  ।  श्री  माथुर ने  कहा  है  कि  मंत्री  महोदया ने  कुछ  नहीं  किया हैं
 ।

 नह  कर  भी  क्या  सकती  हैं  ।  यह  समवर्ती  सुची  का  एक  विषय  है  ।  जब  तक  कि  इसको  संघ  सूची
 का

 विषय  नहीं  बना  दिया  जाता  है  मंत्री  महोदया अथवा  प्रवर  समिति  इस  काय का  राष्ट्रीयकरण

 अथवा  केन्द्रीयकरण  नहीं कर  सकती  है  |  मंत्री  महोदया  इस  बुराई  के  उद्गम  पर  ही  रोकने को

 स्रमस्या के प्रति जागरूक के  प्रति  जागरूक  हैं

 |  |
 खाद्य  इन्स्पेक्टर रिश्वत  के  लिए  बदनाम हैं  ।  चोर  बीमारियों प्रो  उन  में  मिली  भगत  है  |

 होता  यह  है  कि  छोटा  दुकानदार  पकड़ा  जाता  है  प्रौढ़  असली  अपराधी  बच  जाता  है  ।  यह  हमार

 राष्ट्र चरित्र  का  मामल  ।  केवल  प्रबुद्ध जनमत ही  इसका  उन्मूलन  कर  सकता  है  ।  कोई  मंत्री

 इसका  पूर्ण  रूप  से  उन्मूलन  नहीं
 कर

 सकता  लेकिन वह  अवश्य  कुछ  कारगर  उपाय  कर  सकते

 हैं  ।  पहले  निरीक्षण  ate  पता  लगाने  की  व्यवस्था  को  बदल  दिया  जाना  चाहिए  |

 मूझे  मालूम  है  कि  कुछ  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  कठोर  सजा  देने  में  अपनी  असमर्थता

 — प्रकट
 की  है  क्योंकि  विश्लेषण  कौर  परीक्षण  कुछ  महीने  बाद  किया  गया  ।  वह  अक्षम्य  2

 क्योंकि उस  समय  तक  माल  सड़  जाता  शौर  विश्लेषक  के  परीक्षण  पर  शक  किया  जाता  है  ।

 उसको
 बदल  दिया

 जाना  चाहिये  |  सरकार  को  देश  के  बड़े  बड़े  शहरों  में  प्रयोगशालायें
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 स्थापित  करने  के  लिये  साधन  र  शक्ति  दी  जानी  चाहिये  ।  यह  प्रयोगशालायें  सीधे  स्वास्थ्य

 मंत्रालय  के  निरीक्षण  भ्र ौर  नियंत्रण  में  होनी  चाहिये  |

 जहां  तक  कठोर  दंड  का  सम्बन्ध  मैं  इस  विशेष  दंड  के  लिए  जिम्मेवार हूं  जो  कि  इस  में

 ative  किया  गया  है  ।  मैं  इसकी  पूरी  जिम्मेवारी  aaa  ऊपर  लेता  हं
 ।

 सर्प  न्यायिक  अनुभव

 के  आ्राघार पर  मैं  कह  सकता हू
 कि

 जब  भी  किसी  बहुत  ही  कड़े  दण्ड  का  उपबन्ध रखा  जाता  है  तो

 ।  यदि  आप  कोड़  लगाने  जेसी न्यायपालिका दोष  सिद्धि  का  निर्णय  देकर  दण्ड  देने  से  कतराती  है

 कोई  कड़ी  सजा  इस  में  रखेंगे  तो  न्यायाधीश  एकदम  उस  से  घृणा  करेंगे  ।  ग्रामीण  न्यायाधीश

 वंडाघीश  तो  मनुष्य ही  है  ।  यदि  सारी  सम्पति  या  स्टाक  ज़ब्त  करने का
 उपबन्ध  रखा  जाये

 तो  वह  बेहतर  होगा  ।  हम  ने  दंडाघीश  अथवा  न्यायाधीश को  स्वविवेक  देने  का  उपबन्ध

 रखा  है  ।  वह  दंड  को  कम  कर  संकते  हैं  यदि  areas  ज्यादा  सख्त  न  हो  ।  इस  बात को  न्यायपालिका

 पर  छोड़ना  ज्यादा  बरच्छा  हैं  ।  हमें  उन  में  भरोसा होना  चाहिये  ।  वह  अभियुक्त कौर  व्यापर  | से

 न्याय  करेंगे मैं  सम्पत्ति  की  जब्ती  जैसी  कठोर  कार्यवाही  के  पक्ष  में  हूं  लेकिन  यह  सारी  बात  केवल

 कानून  बनाने  से  ही  नहीं  हो  सकती  ।  हमें  निरीक्षण  कौर  पता  लगाने  की  व्यवस्था  का सुधार

 wet  चाहिए  जिस  से  कि  ग्रपराधियों  को  दंड  दिलाया  जा  सके  |

 भी
 प्री  wo  दावा  :  श्रीमन्  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  शर इस

 wear
 में  उन

 दो
 खंडों

 का
 जिक्र  करना  चाहता  हुं  जो  कि  इस  अ्रधिनियम  में  शामिल  किये  गये  हैं  ।

 प्रवर  समिति  के  जिन  सदस्यों  ने  विनती-पत्र  दिये  वे  खाद्य-पदार्थों  में  मिलावट  की  बुराई  से

 कितने  चिन्तित हैं  यह  उनके  विमति  पत्तों  से  स्पष्ट  है  ।  श्री  कामत  ने  मिलावट  करने  वालों  के  लिए

 कांसी  को  सजा तक  की  भी  मांगकी  है  ।

 भ्  मुकदमें  उच्च  न्यायालयों  में  केवल  इसलिए  बर्खास्त  किये  गये  कि  कुछ  सैनिटरी  इन्स्पेक्टर

 जिनको  नाम  से  खाद्य  इंस्पेकटर  का  पद  दिया  गया  था  दूसरी जगह  तबदील  किये  गये  झर  उनकी

 जो  सैनिटरी  इंस्पेक्टर  वह  खाद्य  इंस्पेक्टर
 का

 पद  धारण  नहीं  करते थे  ।  इस  सम्बन्ध में
 नियम  स्पष्ट  होने  चाहियें  और  न्यायालयों  को  इस  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  होना  चहिये  कि  किसी

 | इंस्पेक्टर को  खाद्य  के  नमूने लाने  का  अधिकार  है  अथवा  नहीं

 खाद्य  इंस्पेक्टर  केवल  उन्हीं  लोगों  में  से  लिये  जाने  चाहियें  जिन  पर  कि  कोई  लॉ  छन  न  लगा हो  |

 उन  में  कइयों  के  खिलाफ  शिकायतें  हैं  ।  और  न्यायालय उनकी  गवाही का  विश्वास  नहीं  करते

 ये  ऐसे  लोग  होने  चाहियें  जिन  में  जनता  का  विश्वास  हो  ।  पुराने  अधिनियम  के  अन्तर्गत  खाद्य  के

 नमूने लेते  समय  दो  गवाहों  की  आवश्यकता  होती थी  ।  खाद्य  इन्स्पेक्टर  जहां  भी  जाते थे  उनके

 बंधे  बंधाया गवाह  होते  हैं  ।  वही  गवाह  अलग  मामलों  में  पेश  किये  जाते  हैं  कौर  अदालतें

 फंसे  गवाहों  की  जांस  की  गवाही  के  आधार पर अ्रपराधियों पर  ग्रपराधियों  को  दंड  देने  से  हिचकिचाती  हैं ।

 सार्वजनिक  विश्लेषक  अ्रनुभव  योग्यता  का  व्यक्ति  होना  चाहिये  ।  उसकी  नियुक्ति

 बड़ी  सावधानी  से  की  जानी  चाहिये  sa  विभिन्न  स्थानों
 पर

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  थौर  नमूनों

 को  ही  तत्काल  बिना  किसी  विलम्ब के  विश्लेषण  के  लिए  भेजा  जाना  चाहिय े।

 मुझे मूल  खंड  6  धारा  19(2)  के
 सम्बन्ध  में

 कछ  कहना  है  ।  प्रवर  समिति
 का

 विचार यह  दिखाई  दे  पड़ता  है  कि  दुकानदार  द्वारा इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  की  कोई

 wera  नहीं  कि  खाद्य  पदार्थ  में  कोई  मिलावट  नहीं  क्योंकि  वारंटी की  व्यवस्था  पहले  ही  सें  हैं  ।
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 इप वे कठ क  कठिनाई  पैदा  उसकी  है  ।  जहां  दुकानदार को  दत  बात  का  पक्का  पता  हो  किं  माल

 तेयार  करने  वाला  प्रसाद  माल  TH  दे  रहा  वहां  दुकानदार  भी  नहीं  बच  जाना

 यह  ठीक  ई  कि  निरपराध  व्यक्तियों को  तंग  नहीं  किया  जाना  चाहिये  i  लेकिन  इसके  साथ  ही  हमें  यह

 भी  देखना  ज़ाहिर  कि  लोग  असली  के  नाम  पर  मिलावट  की  चीजें  न  बेच  पायें  ।

 मूल  ग्रघिनियम  में  जो  संशोधन  किये गए  हैं  मैं  उनका  स्वागत करता  हूं  ।  यदि  धारा  19( 2)

 में  नपा  खंड  जोड  दिया  जाता  जैसे  कि  मैंने
 सुझाव  दिया  था  तो  स्थिति  मूल  खंड  8  पर

 जाकर  सट्टी  हो  जाती

 मैं  इत  विधेयक का  पूर्ण  रूप  से  समान  करता  हुं  ।  मुझे  आशा  हैं  कि
 इसें

 केन्द्रीय

 सरकार  तथा  राज्य  सरकारी  द्वारा  अच्छा  तरह  से  लागू  किया  जायेगा  ।

 श्रीमती  साबित्री  निगम  )  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत करती  हुं  न

 केवल  अपनी  प्रोर  से  अझापतु ह  भारत की  करोड़ों  गृहणियों  की  ग्रोवर  से  fates  कि  अपने  बच्चों
 का  स्वास्थ्य

 ठीक  रखने  के  लिए  बहुत  परिश्रम  करना  पड़ता  है  ।  उनके  लिए  यह  की  एक  किरण है
 |

 यदि  मृत्य  दंड  किसी  को  देनी  होते  वह  इत  समाज  विरोधी  लोंगों  को  दी  जानी  चाहिये  जोकि

 खाद्य  पदार्थों  में  विषैली  चीजों  की  मिलावट करते  इस  अपराध के  लिए  जितना भी  दंड  रखा  जाये

 कम  है  |

 मैं  यंत्री म  ह्रदया  &  पूछती  हुं  कि  क्या  उन्हें  संशोधित  विधि  द्वारा  इस  बुराई का  करने
 की

 है
 ?  जितना  भी  कड़ा  कानून  हो  उतना  उस  से  बचने के  लिए  चातुर्य बर्ती  जाती  है

 सजा  पाने  के  बाद  में  भी  ये  लोग  यह  धन्धा  चलाते  रहते  हैं  शौर  प्रगति  कमाई  करते  रहते हैं

 दंड  देता  ही  काफी  नहीं  ।  इन  लो  हों  को  नागरिक  अधिकारों  से  वंचित  रखा  जाना  चाहिये
 ।

 साथ  टी  साथ  उस  सम्पत्ति  को  भी  जब्त  किया  जाना  चाहिये  जो  कि  उन्होंने  इस  व्यवस्था  द्वारा  बनाई

 हो  ।  उन्हें  कोई  सरकारी पद  धारण  करने के  लिए  wore  घोषित  किया  जाना  चाहिये
 ।

 जब

 तक  कि  ऐसा  न  किया  स्थिति  सुधर  नहीं  सकती  है  |

 मेरे  विचार  में  है  शासन  से  कार्यपालिका  के  लिए  कठिनाई  उत्पन्न  होगी  ।  विभिन्न

 राज्य  सरकारों  ने  एक  ही  प्रकार  के  खाद्य  पदार्थों के  लिये  लंग  अलग  मानदण्ड  निर्धारित  किये

 हुए  इस  से  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  इस  समय  इसके  लिये  तीन  संगठन  g—aredit

 मानक  प्रथा  आ्रागमाकं  संगठन  कौर  यह  विधेयक  ।  मेरा यह  सुझाव  है  कि  मानक  निर्धारित  करने
 के

 लिये  केवल  एक  teat  होती  चाहिये  ।  यह  weet  बात  है  कि  भारतीय  मानक  संस्था  का  एक

 निधि  लिया  परन्तु  इतना  ही  काफी  नहीं  है  ।

 मैं  इस  बात  पर  बल  देना  भी  चाहती  हं  कि  केवल  इस  विधेयक  से  समस्या  हल  नहीं  होगी

 कानून  को  लागू  करने  के  कुछ  दोष  हीन  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये  ।  आजकल  खाद्य  निरीक्षकों

 की  व्यापारियों से  मिली-भगत  के  कारण  ही  खाद्यान्न  में  इतनी  मिलावट  हो  रही है  ।  मैं  एक  ऐसी

 व्यवस्था  का सुझाव  देना  चाहती  हूं  जो  न  केवल  निर्दोष  होगी  झ्र पि तु  चौब  सों  घंटे  काम  भी  करेगी

 कौर  इस  पर  कठ  सब  भी  नहीं  होगा  ।  इस  व्यवस्था को  शिमला  में  परखा  भी  जा  चका  z

 थर  यह  वहां  सफल  सिद्ध  हुई  है  ।  योजना  यह  है  :  कु  ड्रगृहणियों  ने  इकट्ठी  होकर  अधिकारियों
 से

 कहा  कि  कोम
 दें

 बहुत
 चड़  रहो  हैं  इसके  लिए  कुठ  करना  चाहिये  ।  उन्होंने यह  भी  सुझाव  दिया

 कि

 प्रशासक  शौर  व्यापारियों
 के  सोच  बात-चीत कर  के  मूल्य  निर्धारित  कर  दिये  जाप  ।  परन्तु
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 [at aay  सावित्र  निगम

 फिर  यह  संवाल  उठा  कि  निर्धारित  मूल्यों  को  लागू  कैसे  किया
 क्योंकि  इस  में  भ्रष्टाचार हो

 सकता  है  ।  हम  ने  प्रार्थना  की  कि  निरीक्षकों  को  या  तो
 लम्बी  छुट्टी  दे

 दी  जाये
 या  उन्हें  केवल

 कार्यालय  में  काम  करने  के  लिये  कहा  जाये  कौर  हम  ने  मूल्यों
 की  निगरानो के  लिये  अपनी  व्यवस्था

 बनाई  ।  प्रत्येक  बाजार  में  गृहणियों की  एक  समिति  बना दी  गई  कौर  खाद्य  सम्भरण
 निदेशक

 के

 कार्यालय  में  एक  नियंत्रक  कार्यालय  खोल  दिया  गया  ।  दो  गृहिणियां  सदा  वहां  बैठी  रहती

 थीं  ।  गृहणियों  को  नियंत्रण  कक्ष  का  टेलीफोन नम्बर  दिया  गया
 ।

 यदि  वे  कभी यह

 देखती  थीं कि  कोई  व्यक्ति  निर्धारित  कीमत से  अधिक  कीमत  पर  खाद्य  पदार्थ  बेच  रहा था

 तो
 वे  तुरन्त  नियंत्रण  कक्ष  को टेलीफोन

 कर
 देती  थीं  पर  20

 मिनट
 के  अन्दर  ही  वहां

 पुलिस का  उड़न  दस्ता  उन  गृहिणियों  के  साथ  वहां  पहुंच  कर  उस
 व्यापारी

 को
 गिरफ्तार

 कर  लेता

 था  ।  इस  प्रकार  जो  व्यापारी  निरीक्षकों  को  खरीद  लेते  थे  वे  गृहिणियों  को  तो  नहीं  खरीद  सकते  थे
 ।

 इसका  परिणाम यह  gat  कि  एक  ही  महीने में  20  व्यक्ति  गिरफ्तार  कर  लिये  गये  किन्तु  उसके  बाद

 खाद्य  carr  निर्धारित  दाम  पर  बिकने  लगे  ।  इस  प्रकार  व्यापारी  न  केवल  निरीक्षकों  से  डरने  लगे

 अपितु  सब  ग्राहकों  से  डरने  लगे  कौर  एक  ऐसी  व्यवस्था  कायम  हो  गई  जो  प्रपने  प्राय  काम  करती  थी  |

 इसका  परिणाम  यह  eat  कि  कोई  निर्दोष  व्यतीत  दण्डित  नहीं  होता  था  प्रौढ़  प्रतीक  दाम  पर  खाद्य

 पदार्थ  बेचने  बच  नहीं  सकता  था  ।  यदि  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्रीजी  खाद्य  निरीक्षक

 नियुक्त  करने  के  बजाय  राष्ट्रीय  गृहिणी  संस्था  से  सहायता  लें  तो  इस  संशोधन  विधेयक  के  उद्देश्य

 की  पति  at  जायेगी  |

 14.00 बजे  |

 मैं  सरकारी  प्रयोगशालाओं  प्रौढ़  विश्लेषकों  के  बारे  में  दो  एक  शब्द  कहना  चाहती  हूं
 ।  मुझे

 इनका  बहुत  दुःखद  प्रभाव  है  ।  जब  मैं  समिति  की  सदस्या  थी  तो  मुझे  संसद  सदस्यों  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  वाले  विभागों  भोजनालयों  को  देखने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  मैंने

 वहां  से  कुछ  नमूने  लिये  थे
 ।
 प्रत्येक  नमूने  का  भाग  सरकारी  प्रयोगशाला  को  भेजा  गया  था  प्रौर

 शेष  प्राधा  एक  मित्र  जिसकी  अपनी  प्रयोगशाला  थी  ।  मुझे  यह  देख  कर  बड़ा  भ्राश्चरये  ea  कि

 दोनों  प्रयोगशालाओं  के  परिणाम  बिल्कुल  झ्र लग  थे  ।  निजी  प्रयोगशाला  की  परीक्षा  के  अनुसार  10

 नमूनों में  से  6  नमूने  दोषपूर्ण  थे  ।  परन्तु  सरकारी  प्रयोगशाला  के  अनुसार  ये  सब  नमने  ठीक  थे  ।

 हमें  जापान  का  अनुसरण  करना  चाहिये  ।  वे  गृहिणियों  की  संस्थाओं  जैसी  स्वयंसेवी  संस्थाओं

 को  अपनी  प्रयोगशालायें  चलाने  के  लिये  काफी  sears  देते  हैं
 ।

 सामाजिक  कार्यकर्ता कौर  गृहिणियां

 ये  परीक्षा  करती  जिन्हें  ase  नहीं  किया  जा  सकता  कौर  इस  प्रकार  परीक्षा  के  परिणाम  निष्पक्ष

 श्र  सही  होते  हैं
 ।

 यदि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  यही  व्यवस्था  यहां  करे  तो  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  भी  पूरे

 हो  जायेंगे  at  इससे  लोगों  की  बड़ी  सेवा  होगी  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं  पौर  इसकी  सफलता की  कामना  करती

 हूँ  ।

 मुखिया  )
 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं

 ।  इस  विधेयक  का

 उद्देश्य  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  1954  में  संशोधन  करना  है  जिससे  खाद्य  पदार्थों  में  बढ़ती

 हुई  मिलावट  रोकी  जा  सके  ax  मिलावट  करने  वालों  को  कड़ी  सजा  मिले  ।  देश  में  खाद्य  पदार्थों में

 बहुत  मिलावट  होती  है  ।  घी जि जली  का  काले  चावल  शादी  सब  में  भयंकर  सिलावट

 होती
 है  ।

 इसे  रोकने  के  लिये  कड़ी  से  कड़ी  सजा  होनी  चाहिये
 ।
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 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सोडावाटर  शादी  में  यदि  कोई  मिलावट  होती  है  तो  वह  निर्माता

 द्वारा  की  जाती  है  कौर  इसके  लिये  इस  अधिनियम  के  peas  पान  बीड़ी  बेचने  वाले  परचून  विक्रेता ग्र ों

 को  तंग  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रिणी  जी  से  प्रार्थना  करता  हुं  कि  वे  राज्य

 सरकारों  प्रौढ़  नगरपालिकाओं  को  ये  हिदायतें  दे  दें  कि  इन  छोटे  छोटे  व्यापारियों को  लाइसेंस  शुल्क

 से  मुक्त  कर  दिया  जैसा  कि  तमिलनाडु  सिगरेट  परचून  व्यापारी  संघ  ने

 अपने  ऑ्रश्यावेदन में  मांग  की  है

 तिरूनेलवेली  जिले  में  बहुत  से  गरीब  तेली  हैं  जो  घरेलू  कोल्हू  से  बिजली का  तेल  निकालते

 उन्होंने  1962  में  स्वास्थ्य  मंत्रीजी  जी  को  एक  ज्ञापन  भेजा  था  कौर  मैं  उनसे  मिला भी  था  ।

 मिलों  से  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  इन  का  तेल  तुरन्त  नहीं  बिकता
 ।

 गिंडी  प्रतिष्ठान  में  परीक्षणों  से  यह  पता

 लगा  है  कि  जंगली  तेल  को  रखे  रहने  से  इसमें  चर्बी  का  3  प्रतिशत बढ़  जाता  है  ।  परन्तु इन  निर्दोष

 उत्पादकों  को  सफाई  निरीक्षक  इसी  वजह  से  तंग  करते  हैं  ।  स्वास्थ्य  मंत्रिणी  जी  को  इन  के  मामले पर

 सहानुभूतिपूर्वक -  विचार  करना  चाहिये  .।

 प्रवर  समिति  ने  कई  उपयोगी  सुझाव  दिये  जैसे  खाद्य  मीर  erat  के  साथ  सरकारी
 विश्लेषण

 कर्ता  की  नियुक्ति  विश्लेषण  के  लिये  लिए  जाने  वाले  नमनों  पर  खाद्य  निरीक्षक  के  साथ  विक्रेता को

 अपनी  मुहर  लगाने  का  अ्रधिकार  ।  यह  सुझाव  है  कि  हर  जिले  में  सरकारी  विश्लेषण  र्ताप्ों
 के

 साथ  एक  खाद्य  विश्लेषण  प्रयोगशाला  भी  खुलनी  चाहिये
 ।

 इससे  निर्दोष  विक्रेताश्रों  के  हितों  की
 रक्षा

 होगी ॥

 मूल  भ्र धि नियम की  धारा  14  का  संशोधन  विशेष  रूप  से  उपयोगी  है  ।  धारा  9  का  संशोधन

 भी  आवश्यक  है  ।  इससे  निर्दोष  दुकानदारों  के  हितों  की  रक्षा  होगी  ।  संसद्  को  नियमों  पर  पुरविक़ार

 के  लिये  जो  शक्ति  दी  जा  रही  ag  भी  आवश्यक  है  ।

 Shri  Sheo  Narain  (Bansi):  Madam  Chairman,  Adulteration  is  the

 This  is  the  worst  crime  than  even  a  murder.  Adultera- curse  of  our  country.
 tion  is  going  on  on  a  very  large  scale  and  we  all  are  responsible  for  it.  Govern-
 ment  have  brought  this  apt  measure  and  this  should  be  implemented  effectively
 so  that  adulteration  of  food  could  be  checked  altogether.

 There  are  some  offences  which  are  of  technical  nature  they  should  be  dealt
 with  accordingly.  I  would  suggest  that  Government  machinery  should  be  tigh-
 tended  in  order  to  implement  the  provisions  of  the  Bill  effectively.

 श्री  सोनावने  पीठासीन  हुए

 |  (SHRI  SONAVANE  in  the  Chair)

 Why  food  is  adulterated.  Because  its  price  is  very  high.  I  would,  there-

 tion  also  causes  diseases.
 for,  suggest  that  the  prices  of  food-stuffs  should  be  brought  down.  Adultera-

 Young  graduates  should  be  made  officers  in  order  to

 improve  the  Governmental  machinery.  The  steps  should  be  aken  for  colourisa-
 tion  of  Vanaspati  in  order  to  check  its  adulteration  with  pure  ghee.

 I  would  request  the  Government  to  take  action  not  only  on  the  basis  of  an

 Inspector’s  report  but  also  to  proceed  against  the  culprit  on  the  basis  of  a  com-

 plaint  made  by  a  consumer.  I  want  that  Government  should  be  strict  in  the
 matter  and  should  enforce  the  law  effectively.  Only  then  it  could  be  useful.

 With
 these  words  I  support  the  Bill.
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 5  WTI,  1886  ara  अपमिश्रण  रोक  विधेयक

 -

 सा०  शी ०  श्रेणी
 :
 मेरे  ख्याल  में  स्वास्थ्य मंत्री  ने  इस  विधेयक को  सभा  के  विचारार्थ

 प्रस्तुत  करके  बड़ी  सेवा  की  है  ।  मेरी  राय  में  मिलावट  से  बड़ा  कोई  समाजविरोधी  कार्य  नहीं  हो  सकता

 क्योंकि  लाखों  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  इसका  पड़ता  है
 ।

 वर्तमान  कानून  को  अधिक  कठोर  बन.ने

 के  लिये  ही  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।

 मेरी  राय  में  इस  विधेयक  में  सरकारी  विश्लेषणकर्ता नियुक्त  करने  का  उपबन्ध  बहुत  महत्वपूर्ण

 है  ।

 इसी  प्रकार  से  वस्तुयें  की  उत्तमता  के  बारे  में  विक्रेता  को  आश्वस्त  करने  का  निर्माता  पर  जो

 उत्तरदायित्व  डाला  गया  है  वह  भी  ठीक  है  इससे  निरीक्षक  भ्र परा धी  को  पकड़  सकेंगे  |

 तीसरे  विक्रेता  को  उस  व्यक्ति  का  नाम  भ्र ौर  पता  बताना  पड़ता  है  जिससे  माल  खरीदा गया  हो  ।

 भेरी  राय  में  इन  सब  बातों  से  मिलावट  को  रोकने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ।

 परन्तु  इस  कानून  के  बारे  में  एक  बड़ी  कठिनाई  है  ।  जब  तक  सरकार  निर्माता  उद्योगों

 और
 दुकानों  के  लिये  लाइसेंस  की  पद्धति  जारी  नहीं  करेगी  तब  तक  वहू  इसे  ठीक  प्रकार  से  लागू  नहीं

 कर
 सके

 ।  इसलिये सब  के  लिये  लाइसेंस  दना  जरूरी  परचन  वालों  के  लिये  यह

 झावश्ययक  होना  चाहिये  कि  वे  उन  थोक  विक्रेताझ्ों  का  नाम  बतायें  जिससे  उन्होंने  माल  खरीदा  हो

 कौर  थोक  विक्रेता  निर्माता  का  नाम  बतायें  |

 यदि  इस  कानून  को  ठीक  प्रकार  से  लागू  किया  जायेगा  तो  यह  बड़ा  उपयोगी  सिद्ध  होगा  ।  इसके

 लिये  लोगों  का  सहयोग  भी  प्राप्त  करना  चाहिये  ।

 मिलावट  का  एक  कारण  की  मंहगाई  भी  है  ।  इसलिये  मंहगाई  को  कम  करने की  भी

 कोशिश  की  जानी  चाहिये
 ।

 यदि  सब  का  सहयोग  प्राप्त  | उसना  तो  स्वास्थ्य  मंत्री  मिलावट को  कम  करने

 में  जरूर  सफल  होंगी
 ।

 मैं  उनकी  सफलता  की  कामना  करता  हूं  कौर  यह  विधेयक  लाने  के  लिये  उन्हें

 बधाई ददा  हूं

 श्री  प्र०  do  बरसा  :  इस  कानून  को  सक्रिय  बनाने  के  लिये  खण्ड  विकास

 कारियों  को
 इस  alata  के  अधीन  निरीक्षकों  की  शक्तियां  दी  जानी  चाहियें  ।  10,000  या  इससे

 अधिक  जनसंख्या  वाले  सब  नगरों  में  इस  काम  के  लिये  विशेष  पदाधिकारी  होने  चाहियें ।  प्रत्येक  जिले

 के  प्रधान  नगर  में  एक  रासायनिक  प्रयोगशाला  होनी  चाहिये  |

 मिलावट  की  बुराई  को  दूर  करने  के  साथ  साथ  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  देश

 में  नियमित  व्यापार  निर्बाध  रूप  से  चलता  रहे  ।  आजकल  देश  में  8,000  लाख  पौंड  चाय  तैयार  होती

 है  ।  इसमे ंसे  6,000  लाख  पौंड  चाय  का  निर्यात  किया  जाता  है  2,000  लाख  पौंड  चाय  कलकता

 र  कोचीन  में  नीलाम  की  जाती  है
 ।

 कुछ  पंजीबद्ध जो  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  देख

 ही  चाय  के  नमूने  बता  देते  हैं  उनकी  कीमत  लगा  देते  हैं  ।  यह  तरीका  वर्षों  से  चल  रहा  है  ।

 लोगों  को  यह  आशंका  है  कि  जो  चाय  ये  दलाल  पास  कर  हो  सकता  है  कि  इस  विधेयक

 के  उपबन्धों  के  अ्रतुसार  वह  निम्न
 कोटि

 की  पाई  जाये
 ।

 यह  स्वास्थ्य के  लिये  हानिकारक नहीं  होगी  ।

 परन्तुक  इसक  रासायनिक  परिंदा  जायेगी  |  इससे  हमारा  समुद्र  यार  का  व्यापार  मस्त-व्यस्त

 जायेगा  औंर  fasta  से  होने  वाल  हमारी  विदेशों  मुद्दा  राय  को  ay  हानि  होग  ।

 इस  कारण  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  होना  चाहिये कि  दलालों  की

 fare
 काफी  समझी  जानी  चाहिये  अथवा  इसे

 पंजीबद्ध  विश्लेषणकर्त्ता
 की  रिपोर्ट  के  बराबर  मानना
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 चाहिये ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  चायਂ  का  व्यापार  मस्त-व्यस्त हो  जायेगा  ।  माननीय  मंत्री

 को  भ्र पने  उत्तर  में  इस  पर  कुछ  प्रकाश  डालना  चाहिय े।

 डा०  सुशीला नायर नायर  :  सभा ने  इस  विधेयक  का  जो  स्वागत  किया  है  उसके  लिये  मैं

 उसको  भ्रामरी  हूं  ।

 इस  बारे  में  दो  राय  नहीं  हैं  कि  यह  बुराई बहुत  भयंकर  है  ।  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  से  सहमत

 जो  यह  कहते  हैं
 कि  हत्यारा एक

 व्यक्ति
 की  हत्या  करता है  परन्तु  मिलावट  करने

 वाला
 कई

 व्यक्तियों

 की  हत्या करता  है  ।  मुझे  ्  है  कि  कुछ  लोगो ंने  दण्ड  को  कुछ  कठोर  बनाने  के  उपबन्ध
 को

 पसन्द  नहीं  किया  ।  एक  कौर  तो  लोग  मिलावट  के  अपराध  के  लिये  सार्वजनिक  रूप से  कोड़े  लगाने

 ग्रोर मत्य दण्ड
 दण्ड

 की  मांग  करते हैं  प्रौढ़  दूसरी  कौर  कुछ  थोड़े  से  लोग  यह  कहते हैं  कि  विमान  उपबन्ध

 काफी है  तथा  दण्ड  को  अधिक  कठोर  बनाने  की  आवश्यकता नहीं  है  |

 इससे  यह  पता  लगता है  कि  सशक्त  समिति ने  बीच  का  रास्ता  ara कर  ठीक  ही  किया

 है  और  प्रस्तावित दण्ड  व्यवस्था  उपयुक्त है  ।

 (  उपाध्यक्ष  पीठासीन  हुए |
 \  Mr.  Deputy  SPEAKER in  the  Chair.  }

 इस  कानून
 के  बन  जाने  पर  नियमों  पर  पुनर्विचार  किया  जायेगा  ate  यदि  उनमें  किसी

 संशोधन की  आवश्यकता  हुई  तो  वह  किया  जायेगा  तथा  संशोधित नियम  सभा-पटल पर  रख  दिये

 जायेंगे  जिससे  कि  माननीय  सदस्य  उसके  बारे  में  यदि  कोई  सुझाव  देना  चाहें  तो  दे  सकें
 ।

 श्री मन कश  नियमों  at  मानकों  को  मनमाना  बताया  गया  मैं  ag  कहना  चाहती  हूं
 कि

 ऐसी  बात  नहीं  है
 ।

 कानून  के  मुताबिक  बहुत से  नमूनों  का  विश्लेषण  करके  जो  सामान्य हक  होता

 है  उसी  को  न्यूनतम  मानदण्ड  निर्धारित  किया  जाता  है  ।  इन  मानकों  से  ईमानदार  व्यक्ति

 को  कोई भय  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 पट्ट  तो  मिलावट  करने  वाले  बेईमान  व्यक्तियों  के  लिये  किया
 जाता है  ।

 घीਂ  के  अलग  अलग  मानदण्डों  और  उससे  व्यापारियों  को  होने  वाली  परेशानीਂ  के  बारे में

 बहुत  कुछ  कहां  गया  था  ।  खाद्य  श्रंपमिश्रण रोक  नियमों  के  नियम  के  अ्रधीन  विभिन्न  राज्यों

 में  घी  के  प्लग  अलग  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये  थ  वहू  एग मा कं  चिन्ह के  श्रन्तगंत  दूसरे

 राज्यों  में  बेचा  जा  सकता  है  ।  गुंटूर का  घी  कलकत्ते में  एकमात्र  की  मुहर  लगा  कर  बिकता

 भी  इसमें  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  या  परेशानीਂ  नहीं है  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  खाने  के  मक्खन  कौर  देशी  मक्खन  के  स्तर  wat  क्यों  रखें

 गये  हैं
 ?  खाने  का  मक्खन

 तैयार  करते  समय  उसमें  से  दूध  या  छांछ  का  भ्रंश  काफी  ee  तक  निकाल

 दिया  जाता है  परन्तु  देशी  मक्खन  में  यह  बना  रहता  है  इसीलिये  दो  मानदण्ड  रखे  गये  हैं  ताकि

 ईमानदार  व्यापारी
 को

 परेशानी
 न  हो  कौर  उपभोक्ता का  भी  हित  सुरक्षित

 कुछ
 माननीय  सदस्यों

 ने  कहा  है  कि  खाद्यान्न  का  मान  निर्धारित करने  के  लिये  एक

 शक्ति  प्राप्त
 समिति  होनी  मैं

 यह  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  खाद्यान्न  का  मान  निर्धारित

 करने
 के  लिये एक  बहुत  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  विद्यमान  जिसमें  राज्यों तथा  केन्द्र  के  विशेषज्ञ

 व्यक्ति हैं  जो  एक
 विशेष  प्रक्रिया

 का  प्रनुसरण  करके  खाद्यान्न  के  मानदण्ड  निर्धारित  करते  हैं  ।
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 सुशीला

 माननीय  सदस्य  यह  देखेंगे कि  हमने  इस  संशोधक  विधेयक  में  यह  उपबन्ध किया  है  कि  एक

 सदस्य  भारतीय  मानक  संस्था  का  दो  कृषि  मंत्रालय  के  सदस्य  होंगे  ताकि  विपणन  संगठन

 शादी के  प्रतिनिधि भी  ग्रा  सकें  ak  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि भी  होंगे  ।

 लिये  किसी  को  यह  भझ्राशंका  नहीं  होनी  चाहिये कि  निर्धारित  मानदण्ड ठीक  नहीं  होंगे  ।  कौर  फिर

 aa  समिति  हमेशा के  लिये तो  मान  निर्धारित  करती  नहीं  ।  हम  निरन्तर  स्थिति  को  सुधारने  की

 कोशिश कर  रहे  हैं  शर उसी के के  प्रसारण  मानदण्ड  भी  ऊंचा  होता  जाता  है
 |

 यह  कहा  गया  था  कि  हमें  केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशाला के  परिणाम  पर  भरोसा  नहीं  करना

 अपितु  श्रीराम  प्रयोगशाला  या  हाकी  प्रयोगशाला  के  परिणाम  को  मानना  चाहिये  ।  मैं  माननीय

 सदस्यों को  ag  बता दूं  कि  हाइजीन  संस्था  राज्य  सरकार  के  ets  है  केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशाला

 केन्द्रीय  सरकार के  अधीन  दोनों में  इतना  ही  भ्रातृ है  ।  श्रीराम  प्रयोगशाला के  परिणाम  पर

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशाला की  अ्रपेक्षा  कसे  कौर  क्यों  भरोसा किया  जाये  ?

 श्र  मोहन  स्वरूप  :  मैंने  यह  कहा  था  कि  कोई  स्वतन्त्र  संस्था  होना  चाहियें  |

 डा०  सुशीला  नायर  :  श्रीराम  प्रयोगशाला  एक  निजी  प्रयोगशाला  है  जबकि  केन्द्रीय  ara

 ऐसी  नहीं  इसलिये इसके  निर्णय  को  विश्लेषण  रिपोर्ट  के  मामले में  निष्पक्ष

 शर  afer  मानना  चाहिय े।

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी  ने  इस  बात  का  उल्लेख किया  था  कि  कभी-कभी उच्चतम  न्यायालय

 मिलावट को  गम्भीरता  से  नहीं  क्योंकि  नमूने  दो-तीन  महीने  तक  पड़े  रहने  के  कारण हो

 है  कि  खराबी  बाद  में  झरा गई  हो  ।  मेरा  यह  निवेदन  है
 कि  विशेषज्ञों  ने  कुछ  चीजें  निकाल

 ली  हैं  जिससे  ये  नमूने  पड़े  रहने  से  खराब  नहीं  होते  ।  हम  इस  काम  को  जल्दी  निबटाने  का  भी

 ध्यान  रखते  हैं  ।  गत  वर्ष  केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशाला में  किसी  नमूने  को  दो-तीन  सप्ताह या  अधिक

 से  अधिक  एक  मास से  ज्यादा  समय  नहीं  लगा ।  मैंने  यह  सुझाव  मान  लिया  है  कि  हमें  जनता  को
 डस  बारे  में  भ्र  ates  बताना  चाहिये  कि  यह  कानून  किस  प्रकार  से  लागू  किया  जाता है  ।

 यहँ  कहा  गया  था
 कि  हमें  मसालों  की  चिनता  नहीं  करनी  चाहिये  अपितु  मक्खन  श्र  दूध

 शादी
 पर

 अपना
 ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिये  |  सच्चाई  तो  यह  है  कि  केवल  मक्खन  कौर दूध  में  ही

 मिलावट नहीं  अपितु
 शर

 भी  बहुत  सी  चीजों में  मिलावट होती  तथा
 मसालों

 में  तो

 सब  से  अधिक  मिलावट  होती  हल्दी  की  गांठों  को  सीसे के  क्रोमेट  जो  एक  fara  चीज

 होती  रंगा  जाता  है  जिससे
 व८  अधिक

 दाम  पर  बिक  सके  ।  इसलिये  हमें  प्रतीक  से  अधिक  चीजों

 में  मिलावट  रोकने  की  कोशिश करनी  चाहिये  ।

 मुझे  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  के  इस  सुझाव  को  सुन  कर  आश्चर्य  ८  कि  मंत्री  महोदया  को  यह

 arearra eat arfsat
 देना

 चाहिये  कि
 इस  कानून  के  पास  होने  पर  एक  वर्ष  के  मिलावट  खत्म  हो  जायेंगी  ।

 हमने  अनन्त
 काल

 से
 हत्या

 के
 लिये

 मृत्यू  दण्ड  रखा  हुआ  किन्तु  ear  का  अपराध  कभी  तक

 खत्म  नहीं  ड  है
 ।

 हमें  मिलावट  को  रोकने
 की  भरसक  चेष्टा  करनी  चाहिये श्र  यह  सब  के

 सहयोग से  ही  हो  सकता है  ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  ने  यह  कहा कि
 इस  कानून  को  लागू  करने  का  सम्पूर्ण  उत्तरदायित्व  ax

 को  म्याने  ऊपर  ले  चाहिये  कौर  श्र  ०  चं०  चटर्जी
 ने  इसके  उत्तर में  कहा  कि  ऐसा  नहीं  a.
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 सकता  ।  हमारा  यह  विचार  है  कि  खाद्य  निरीक्षक  श्र  नियन्त्रण  निरीक्षक  काफी  संख्या में  नियुक्त

 किये  जायें
 ।

 इसके  af
 रिक्त

 राज्य
 सरकारों

 की  मदद  करने  के  लिये  पांच
 महाखंडीय  संगठन  होंगे  ।

 केन्द्र  द्वारा  समन्वय  ait  मार्गदर्शन  भी  किया  जायेगा  ।  मैं  इस  बात  से  पूर्णतया  सहमत हूं  कि  हमें

 प्रयोगशालाओं  को  सुधारना  चाहिये  ।  यदि  किसी  में  सन्देह  तो  भ्र पी लीय  प्रयोगशाला  को  मामला

 सौंपा जा  सकता  है  ।  हम  एक  से  अधिक  भ्र पी लीय  प्रयोगशाला  खोलने  का  विचार कर  रहे  हैं

 जिससे  नमूनों  को क्षेत्रीय  रूप से  जल्दी  निबटाया जा  सके

 यह  कहा  गया  है  कि  एक  जगह  नहीं  दो  जगह  परीक्षा  करवाई  जायें  ।  यह  बहुत  कठिन  कौर

 वास्तविकता रहित  है  ।  इसकी  अपेक्षा हमें  अच्छे  उपकरण  कौर  सुप्रशिक्षित  विश्लेषक  रखने  चापे  ।

 सन्देह होने  पर  अपीलीय  प्रयोगशाला से  निर्णय  करवाया  जा  सकता  जो  अन्तिम होगा

 श्री-मोहन  स्वरूप  चाहते  थे  कि  प्रत्येक  नमूने  के  लिये  पांच  विश्वसनीय  गवाह  होने

 चाहियें  ।  कठिनाई  तो  यह  है  कि  दो  विश्वसनीय  भी  नहीं  मिलते  इसीलिये  एक  या

 अ्रघिक गवाह  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  अधिक  गवाह  मिल  सकें  तो

 सरकार  को  बड़ी  खुशी  जब  मैं  दिल्ली  राज्य  की  स्वास्थ्य  मंत्रीजी  थी  हम  नें  यह

 व्यवस्था  कर  दी  थी  कि  कोई  भी  व्यक्ति  निरीक्षक  को  act  साथ  ले  जा  कर  सी  का  नमूना

 भरवा  सकता  था ।  माननीय  विधान  सभाओं  के  सदस्यों  श्र  नगरपालिका  के

 सदस्यों  का  कुछ  उत्तरदायित्व  है  ।  सब  के  सहयोग  से  ही  यह  कानून  सफल  हो  सकता  है  |.

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  यह  कहा  कि  केन्द्रीय  व्यवस्था  जो  क  जा  रही  है  इस  से  यह

 अभास  होता  है  कि  राज्यों  पर  भरोसा  नहीं  है  ।  उन्होंने  राज्यों  की  अकुशलता  तथा

 श्रक्मण्यता  की  भी  चूने  हुए  शब्दों  में  निन्दा की  ।  मैं  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  केन्द्र  तो  पहली

 बार  a  में  आ  रहा  है  ate  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  अ्रधिनियम  को  लागू  करने  की  जिम्मेदारी

 नगरपालिकाओं  कौर  निगम  पर  इसलिये  राज्यों  पर  अकुशलता  का

 नहीं  लगाया  जा  सकता

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  था  कि  सरकार  को  शुद्ध  खाद्य  card  लोगों  को

 सप्लाई  करने  चाहियें  ।  मैं  बड़ी  नम्रता  से  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  हम  समग्र वादी  शासन

 में  नहीं  रहते  हैं  जहां  प्रत्येक  चीज  देना  सरकार  के  हाथ  में  स्वास्थ्य  मंत्र।/लय का  काम

 मिलावट  को  रोकना  शौर  शद्ध  च  लें  उपलब्ध  कराना  है  ।  उसे  रोकने  की  हम

 चेष्टा  करेंगे  ग्रोवर  मुझे  पुरी  आशा  है  कि  इस  व्यवस्था  से  हम  सफल  होंग े।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  बड़े  जोर-शोर  से  यह  कहा  था  कि  वनस्पति  से  मिलावट की
 जाती  है  इसीलिये  इस  का  उत्पादन  बन्द  कर  देना  इसका  जवाब  तो  खाद्य  मंत प्ली

 दे  सकते  हैं  कि  इसका  उत्पादन  बन्द  करना  चाहिये  या  नहीं  ।  परन्तु  यह  खाद्य  भ्रपमिश्रण

 रोक  अधिनियम  के
 aia

 नहीं  आता
 ।

 कौर  जहां  तक  जनता  की  राय  का  सवालं  है
 उसी

 के  उत्तर  में
 तो

 हम  यह  विधेयक  लाये  हैं  कौर  मुझे  पूरी  श्राशा  है  कि  इस  विधेयक  को

 अच्छी  तरह  क्रियान्वित  करने  के  लिये  माननीय  सदस्य  इसी  प्रकार  अपनी  राय  देते  रहेंगे

 यह  बड़ा  अजीब  ah  दिया  गया  एक  कौर  तो  यह  कहा  गया  था  कि  उपभोक्ताओं

 को  शक्तिशाली  बनाना  चाहिये  और  दूसरी  कौर  यह  कहा  गया  था  कि  कानून  जानने

 बाले  ग्रामीणों  को  तंग  किया  जायेगा
 ।

 यदि  ग्रामीण  मिलावट  नहीं  करेंगे  तो  उन्हें  तंग  नहीं
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 (we)
 खाद्य  अपमिश्रण  रोक  विधेयक

 $n

 सुशीला

 किया  जायेगा  ।  यदि  wat  वाले  जाकर  उन्हें  बिगाड़  देंगे  तो  उन्हें  भी  परेशानी  उठानी

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  हैकि  उपभोक्ता  wa  अपने  हितों  की  रक्षा  के  faa  सक्रिय

 भाग  लेने  लगे  हैं  ।

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  मिलावट  को  रोकने  के  लिये  नैतिक  स्तर  ऊंचा  उठाना

 चाहिये  भ्र ौर  मूल्य  भी  कम  करने  चाहियें  ।  नैतिक  स्तर  कानून  से  ऊंचा  नहीं  उठाया  जा  सकता

 नैतिक  स्तर  सब  से  पहले  तो  घर  में  उठाया  जा  सकता  है  फिर  स्कूलों  पर  कालेजों  में

 उठाया  जा  सकता  है  उतार  सार्वजनिक  जीवन  में  भ्रामक  स्थापित  कर  के  ऊंचा  उठाया जा  सकता

 मूल्यों  पर  तो  काफी  चर्चा  हो  चुकी

 यह  कहा  गया  था  कि  दो  वर्ष  पहले  कलकते  में  कुछ  तिलहन  जला  दिये  गये थे  ।

 चूंकि  न्यायालय  ने  इसे  मानव  उपभोग  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  इसलिये  नष्ट  करना

 सम्पत्ति  मानव  जीवन  से  अधिक  माल्यवान्  नहीं  है  ।  इस  बात  का  डर  था  कि  उससे

 तेल  निकाल  कर  किसी  कौर  चीज  में  न  मिला  दिया  जायें  इसीलिये  त्या यां लय  ने  उसको

 नष्ट  करने  का  आदेश  दे  दिया  था  ।

 श्री to  शे  अ्रात्वा  ने  कहा  था कि  हो  सकता  है  कि  विक्रेता  निर्माता  के  साथ  मिला

 हुमा  इसलिये  विक्रेता  को  वारंटी  या  समाश्वासन  के  खण्ड से  मुक्त  नहीं  करना  चाहिये

 मिलावट  के  लिये  पहला  दोषी  तो  निर्माता  ही  इसलिये  उसे  तो  दण्ड  मिलना

 परन्तु  न्यायालय  विक्रेता
 को

 भी  दण्ड  दे  सकता  है  ।  मेरे  ख्याल  में  west  नीयत  से  माल

 खरोदने  वाले  ईमानदार  विक्रेता  को  इससे  मुक्त  रखना  ही  अच्छा  होगा  ।

 कई  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  मृत्यु  दण्ड  रखना  चाहिये  तथा  इन  मिलावट

 करने  वालों  को  डराने  के  लिये  उनकी  जायदाद  को  जब्त  करने  का  उपबन्ध  होना  चाहिये  ।

 श्री  नि०  चे  चटर्जी  ने  इसका  उत्तर  दे  दिया  था कि  यदि  हम  दण्ड  को  अ्रत्पधिक  कठोर  बना

 देंगे  तो  न्यायपालिका  शायद  दण्ड  देने  में  आनाकानी  मृत्यु  दण्ड  को  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  जहा  तक  जायदाद  की  जब्ती  का  सम्बन्ध  सारी  जायदाद  की  जब्ती  सम्भव

 नहीं  है  ।  परतु  यदि  माननीय  सदस्य  मिलावट  के  साधनों  शादी  को  जब्त  किये  जानें  के  बारे

 में  कोई  संशोधन  जो  कानून  के  अनुसार  होता  तो  मैं  उसे  स्वीकार  कर

 श्री  प्र०  चे  बुरा  यह  चाहते  थे  कि  दलाल का  प्रमाण-पत्र  सरकारी  विश्लेषक के

 पन्न  के  बराबर  माना  मुझे  खेद  है  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  सभा  से  प्रार्थना  करती  हूं  कि  वह  विधेयक  संयुक्त  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार

 Shri  Mohan  Swarup:  When  the  data  was  available  why  it  was  not  sur
 plied  to  me  and  to  the  traders

 Dr.  Sushila  Nayar  :  I  do  not  know  what  kind  of  data  does  he  wa-
 If  he  would  ask  me  later  on  I  shall  be  able  to  tell  him.

 Shri  Mohan  Swarup  :  The  hon.  Minister  had  assured  during  the  [  so.  _.
 dings  of  the  Joint  Committee  that  an  Expert  Committee  would  be  set  up  to
 supervise  th’s  and  submit  its  findings.  Nc.  mention  has  been  made  about  that.
 in  her  reply.  want  to  know  as  to  what  has  been  done  about  that  2
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 (Saka)

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Food  standards  committee  is  the  Experts’  Committee

 which  is  working  and  which  is  a  statutory  body.  No  pressure  could  be  put  on

 it.

 श्री  ata  fag  महीडा  :  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  मामूली  अपराधों  के  लिये  व्यापारियों

 को  कारागार  में  न  भेज  दिया  जाये
 ।  परन्तु  इस  विधेयक  में  tat  कोई  उपबन्ध  नहीं  id

 ~
 जिसके  ग्रीन  हम  उन्हें  छोटे-मोटे  भ्रपराधों  के  लिये  wis  सकें

 झोर  माननीय डा०  सुशीला  नायर
 :  मैं  विधेयक  के  खण्ड  9  के  परन्तुक  क

 सदस्य  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।  उसमें  कोई  न्यूनतम  दण्ड  नहीं  निर्धारित

 किया  गया  है
 ।  मामूली  अपराधों  में  न्यायालय  केवल

 5  10  रु०  जुर्माना  कर
 सकता

 परन्तु  गम्भीर  अपराधों  में  अघिक  दण्ड  दिया  जा  सकता  विधेयक में  यह  नहीं  लिखा  गया

 है  कि  उन्हें  जरुर  जेल  भेजा  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  Whether  this  law  has  been  translated  into  Hindi
 and  other  regional  languages  and  whether  publicity  would  be  given  to  it

 through  films  etc.  2

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Hon.  Member’s  contention  is  right.  This  law

 would  be  translated  into  Hindi,  as  regards{other  regional  languages  I  cannot  say

 anything  off  hand.  We  will  consult  our  Health  Education  Bureau  for  prepara-
 tion  of  publicity  literature  about  it.

 श्री  ato  ato  सारे  :  मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  प्रत्येक  जिले में  एक  सरकारी

 प्रयोगशाला  होनी  जिससे  वितरक  वहां  अपनी  चीजों  की  परीक्षा  करवा  लें  कौर  बाद

 में  उन्हें  परगनी न  हो

 डा०  सुरी नः
 नायर  :  सरकार  के  लिये  प्रत्येक  जिले

 में  प्रयोगशाला  बनाना  सम्मान  नहें

 स्थानीय  प्रयोगशालाओं  का  इस  काम  के  लिये  प्रयोग  किया  जा
 सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 1954  में  भ्र प्रे तेर  संशोधन  करने  वलि खाद्य  अपमिश्रण  रोक

 विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विवार  किया  जाये  ।''

 q ry प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यहं  है
 :

 खण्ड  2  से  5  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  से  5  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  2  to  5  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  10  का

 भी बड़े  :
 मैं

 अपना  संशोधन  संख्या  20  प्रस्तुत  करता  हूं
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 26  1964  खाद्य  अपमिश्रण
 रोक

 विधायक

 श्री  हारका दास  मंत्री
 :  मैं  भ्र पना  संशोधन  संख्या  21  प्रस्तुत  करता  हूं

 ह
 श्री हेम  राज  )

 :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या
 प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 Shri  Bade  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  1  have  moved  amendment  No.
 20  to  clause  6.  This  is  because  that  in  the  Criminal  Procedure  Code  as  well  as

 This  is  essen- the  Excises  Act  there  is  a  provision  for  producing  two  witnesses.
 tial  and  desirable.  In  this  Bill  alsothere  should  be  provision  for  two  indepen-
 dent  witnesses  instead  of  one.  If  there  are  two  witnesses,  an  innocent  person
 would  get  justice  and  in  case  one  witness  becomes  hostile  the  other  witness  would

 support  the  case  and  thus  it  would  be  in  the  interest  of  Government  to  have
 two  witnesses.  1  hope  hon.  Minister  would  accept  this  amendment.

 Shri  D.  D.  Mantri  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  the  hon.  Minister  was

 just  now  complaining  that  they  do  not  get  witnesses.  Therefore,  it  is  just
 possible  that  they  may  put  somebody  from  their  own  department  in  the  witness
 Box.  That  is  why  I  want  to  add  that  the  person  should  not  be  from  their  own

 Department.  He  should  not  be  under  the  Food  Inspector.  I  want  that  the

 witnesses  should  be  independent  persons.

 Shri  Hem  Raj  :  My  amendment  seeks  to  provide  that  the  food  inspector
 Should  put  his  seal  on  the  samples  and  get  the  seal  of  the  vendor  also  affixed  on
 it  so  that  the  vendors  may  not  complain  later  on  that  the  sample  was  changed.

 My  amendment  is  a  foo!-proof  device.  I  hope  the  hon.  Minister  would  accept
 it.

 डा०  सुशीला  नायर  :  दो  स्वतन्त्र  गवाह  रखने  के  बारे  में  पहले  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  मैं

 पहले ही  कहू  चुकी  हूं  कि  गवाह  मिलते  नहीं  इसलिये  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 ।  इसके  अतिरिक्त  गवाह  als  कोई  भी  हू  इससे  क्या  क्योंकि  नमूना तीन  जगह  भरा

 जाता है  ।  एक  दूकानदार  के  पास  रहता  एक  स्थानीय  अधिकारियों के  पास  ale  एक  विश्लेषण  के

 लिये  भेजा  जाता  है  ।  इसलिये  यदि  नमूना  अच्छी  तरह  मुहरबन्द  कर  दिया  तो  यह  चाहे

 किसी  की  भी  उपस्थिति  में  भरा  जाये  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  होता  ।

 संयुक्त  समिति  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  जिस  व्यक्ति  का  नमूना  भरा  जाये  उसके

 हस्ताक्षर  करवा  लिये  जायें  प्रौढ़  गवाह  की  कोई  जरूरत  नहीं  परन्तु  यह  ठीक  समझा  गया  कि

 कम  से  कम  एक  गवाह  रहना  चाहिये
 ।

 सभा  से  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  इस  खण्ड  को  संयुक्त
 समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप में  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 श्री  हेम  राज  के  सुझाव  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  नियम  बनाने  का  उपबन्ध  है

 शर  नियमों  के  रंगत  यदि  आवश्यक  हो  तो  दो  मुहरे ंभी  लगाई  जा  सकती  हैं  इसके  लिये  कानून

 में  कोई  परिवर्तन  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  2  प्रौढ़  20  मतदान  के  लिये  रखे  गये  ate

 हुए  ।

 Amendments  Nos.  2  and  20  were  put  and  negatived.

 संशोधन  संख्या  21  सभा  की  ऋतुमति  से  वापस  ले  लिया  गया  |

 Amendments  No.  21  was,  by  leave,  withdrawn.
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 November  26,  1964 Treverticr  cf  Feed  Acvlteraticn
 (Amendment)

 Bill

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  6  विधेयक  का  at  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  6  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 Clause  6  was  added  to  the  Bill

 खण्ड लल  14  के  स्थान  पर  नई  धाराओं  का  रखा

 थी  काशीराम गुप्त  :  मैं  अपना  संशोधन संख्या
 16

 पेश  करता  हूं
 ।

 मेरा  संशोधन  बड़ा  सीधा-सादा  हे  ate  यह  प्राविधिक  तथा  कानूनी  झ्राधार  पर  पेश  कियां

 गया  चूंकि  मेरी  राय  में  शब्द  का  एक  विशेष ae  हैं  ale  oer  मिलें  इसमें  नहीं  करातीं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता हूं
 कि  मेरा  संशोधन

 स्वीकार
 कर  लिया  जाये  कि

 में  सभी  खाद्य  उत्पादक  शामिल  होंगे  ।

 Sto  सुशीला  नायर
 :

 मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार नहीं
 कर  क्योंकि  यह  बड़ा

 विचार कर  रखा  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  दरा  संशोधन  संख्या  16  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 || स्वीकृत

 Amendment  No.  16  was  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  7  विधेयक  का  at

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा  ||

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  7  was  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 "fe  खण्ड  8  विधेयक  का  aa  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  ठा  was  adopted.

 खण्ड  8  विधेयक  यें  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  8  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  16  का

 श्री  हेम  राज :  मैं  संशोधन  संध्या
 3

 पेश  करता  हूं  ।
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 AWE,
 1886  )  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  विधेयक

 att  यशपाल fag
 :
 मैं  संशोधन  संख्या  7  11  पेश  करता  हूं  ।

 श्रीमती
 रेणुका  राय

 :
 मैं  संशोधन  संख्या

 17  18
 पेश  करती  हूं

 ।

 श्री  यदा पाल  सिह  मैं  संशोधन  संख्या  12  स्तर: छ  करता  हूं  ।

 थ्री  बड़े  :  मैं  संशोधन  संख्या  25  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री
 द्वारका दास  मंत्री

 :
 मैं  संशोधन  संख्या  22,  23,  24,  26  कौर  27  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 थी  प्री  रु०  मसानी :  संशोधन  संख्या  10  संशोधन  संख्या
 3  समान हैं

 ।
 उसमें  पृष्ठ  5,

 पंक्ति  4,  खण्ड  9  में  शब्द  के  स्थान  पर  हु ग्रथवा पी  शब्द  रखने  का  प्रयत्न  है  ।

 मानती  प्र  मंत्री  इस  भावना  से  प्रभावित  हैं  कि  क्या  सजा से  न्यायालय को  यह  अनुमति  मिल

 जाती  है  कि  वह  सजा  दे  या  जुर्माना  करे  ।  उन्होंने  भी  श्री  महिला  के  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था

 कि
 कुछ  झ्रपराधों  के  लिये  न्यायालय  जुर्माना  कर  सकते  हैं  ।  सामान्य  भ्रपराधों  के  लिये  जेल  की  सजा

 देना  वांछनीय  नहीं  है  ।  हम  यहां  अपमिश्रण  की  चर्चा  नहीं  कर  रह  हैं  किन्तु  पैकेज  at  विभिन्न

 को  तेयार  करने  के  लिये  मिलाये  जाने  वाले  पदार्थों  सम्बन्धी  नियमों  के  उल्लंघन की  चर्चा

 कर  रहे  यहां  हम  मल  श्रपरार्धों  पर  नहीं  किन्तु  अन्य  नियमों  के  उल्लंघन  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 किन्तु  विधेयक  में  दुर्भाग्यवश  यह  बात  नहीं  कही  गई  है  ।  इसमें  तो  न्यायालय  के  लिये  सजा  ak

 जुर्माना करना  रिवायत  है  ।  संघ  क्त  समिति  की  रिपोर्ट  में  पृष्ठ  16-17 में  कहा  गया  है  कि

 अपराधों  के  लिये  न्य  नतम  सजा  नहीं  है  ।  यह  सजा  केवल  पांच  या  दस  रुपये  जुर्माना  हो  सकती  है  ।

 केवल  गम्भीर  भ्रपराधों  के  लिये  ही  न्यूनतम  सजा  निर्धारित  की  गई  हैं  ।  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन

 में  कहा  गया  है
 कि

 सामान्य  अपराधों  के  छः  महीने  की  न्यूनतम सजा  से  घटा  कम  सजा

 कौर  जर्माना  करने  की  छट  न्यायालय  को  दी  जा  हीं  चाहिये  ।  जो  कुछ  हम  are  पारित  करने  जा

 रहे  हैं  उसके  बारे  में  हमें  स्पष्ट  रूप  से  विचार  करना  चाहिये  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  श्री  प्र
 ०

 के  ०

 देव  ने  अपने  श्रीमती  टिप्पण  में  स्पष्ट  लिखा  है  कि  :

 ४4  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  हैं  कि  प्रसिद्धि  को  कठोर  सजा  दी  जान  चाहिये  किन्तु हम

 इस  बात  के  लिये  भो  समान  रूप  से  उत्सुक  हैं  कि  कानून  को  प्रपीड़न
 का  माध्यम

 शौर  भ्रष्टाचार  का  स्रोत  नहीं  बनने  देता  चाहिये  पी

 प्रवर  समिति  के  एक  ग्रन्थ  सदस्य  श्री  उ  ०  म  ०
 ब्रिटेन  ने  कहा  था  :

 [14
 साफ  श्राफण्डस  के  seta  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  562  के

 प्रथम  बार  भ्रपराध  करने  बालों  को  संरक्षण  दिया  जाता  हैँ  तो  वर्तमान  अधिनियम के

 प्रथम  अपराध  करने  पर  अनिवार्य  सजा  के  उपबन्ध  से  दाण्डिक  विधि  की  मूल  भावना  का

 ही  हनन  होता  है
 ।”

 जब
 औषधियों

 के  मिलावट पर  न्यायालय  को  सजा  या  जुर्माना  देने का
 विकल्प

 दिया  गया  है  तो  खाद्य  मिलावट  में  इस  व्यवस्था  से  भी  अधिक  विषम  उपबन्ध  की

 झ्रावश्यकता
 है  ।  खाद्य  अपमिश्रण  से  कोई  व्यक्ति  मरता  नहीं  हू  जब  कि  औषधि  में  अपमिश्रण

 का  घातक  परिणाम  निकल  सकता  है  ।
 अमेरिका  के  ब्रौकली  ate  ated  प्रसाधन

 1938,
 जो

 1962
 तक  संशोधित  रूप  में  एक  अत्यन्त  मानवीय  श्रर्थप्ूर्ण  उपबन्ध है

 ।  उसमें

 कहा  गया  है  कि  उपाय  क्त  लिखित  नोटिस  sear  चेतावनी  से  काम  निकल  जाये  तो  afar

 की  आवश्यकता नहीं  हैं  ।  कानून  में  तो  सामान्य  अपराध  के  लिये  अभियोग  चलाने
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 की  अनुमति भी  नहीं  दी  गई  है  ।
 कानून

 को  इतना  कठोर  कौर  भीषण  नहीं  होना  चाहिये
 ।  एक

 ईमानदार  दूकानदार  मामूली  बात  से  भी  भयभीत  हो  सकता  है  ।  पेकिंग  में  साधारण भूल  होने

 पर भी  किसी  दूकानदार  को  जेल  भेजने  की  धमकी  दी  जा  सकती  है  ।  एक  सामान्य  भद्र  नागरिक

 को  टेक्निकल  अपराधों  के  लिये  पीड़ित  नहीं  करना  चाहिये  ।  हत्या  के  भ्रपराधों  में  ऐसा  देखा

 गया  है  कि  जूरी  अ्रपराधी  को  आजन्म  कारावास  देने  की  प्रबल  भावना  रखते  हुए  भी  जब  उन्हें  मृत्यु

 दण्ड  देने  के  लिये  मजबूर  किया  जाता  हे  तो  वे  कह  देते  हैं  सिद्ध  नहीं  gar  ;  भ्र परा घी  को

 मुक्त  कर  दिया  जाये  ी  इस  तरह  ता  हमारा  प्रयोजन  ही  व्यय  हो  जायेगा  |

 मत  माननीय  मंत्री  सहोदय  से  सेरा  अनुरोध  है  कि  वह  र्ब् श्ौर प  शब्द  के  स्थान  पर

 शब्द  रखें  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  The  provision  of  imprisonment  of  six  years  is

 totally  futile.  A  person  accumulates  lakh  of  rupees  by  unfair  means.  Six  years’

 imprisonment  is  not  going  to  cause  any  hardship  to  him.  His  hands  should  be

 cut  off.  Thereis  similar  provision  in  Arab  countries.  The  sentence  of  impri-
 sonment  for  six  months  has  no  meaning  when  a  person  has  already  a  accumu-

 lated  fabulous  wealth  by  resorting  to  adulteration.

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 जब  भी  विषाक्त  पदार्थों  की  बात  हो  तो  कठोर  दण्ड  दिया
 जाना

 चाहिये  ।  जो  व्यक्ति  इस  प्रकार  की  दुस्प्रवृत्तियों का  ग्राह्य  लेते  हैं  वे  तो  सरासर  हत्यारे  हैं
 ।

 व्यक्ति  की  हत्या  तर  खाद्यान्न  में  सिलावट  की  अनेक  व्यक्तियों  की  हत्या  करने  वाले  व्यक्ति

 के  लिये  समान  कनूत  नहीं  होना  चाहिये  ।  श्री  मसानी  यदि  सामान्य  अपराधों  से  लोगों  को  बचाने

 के  लिये  इतने  आतुर  हैं  तो  उन्हें  इस  बात  की  भी  चिन्ता  करना  चाहिये  कि  इस  प्रकार  के  जघन्य

 राधों में  लगे  लोगों की  सम्पत्ति  जब्त कर  ली  उन्हें  मृत्यु  दण्ड  दिया  जाये  उनके

 आजीवन  कारावास  का  उपबन्ध  हो  ।  मझे  विश्वास  है  कि  न्यायाधीश उन  अपराधों में  कठोर

 सजा  देने  में  तनिक  भी  नहीं  हिचकेंगे  जब  वे  यह  देखते  हैं  कि  राष्ट्र  की  भावी  सन्तान  का  स्वास्थ्य

 खतरे  में  है  तथा  विषाक्त  vara  खाद्य  पदार्थों  में  मिलाये  जाते  हैं  ।  करोड़ों रुपये  कमाने  के  पश्चात्

 कुछ  महीने  की  सजा  से  लोग  नहीं  घबराते  हैं  ।  अतः  सम्पत्ति  जब्त  करने  का  उपबन्ध  वांछनीय है  ।

 Shri  Bade  :  My  amendment  runs  as  follows

 ‘Imprisonment  for  a  term  of  less  than  six  months  and  substitute

 for  six

 It  is  not  desirable  to  put  a  check  on  the  discretion  of  magistrates  in  respect
 -of  technical  offences.  In  foreign  countries,  we.see  a  humanising  tone  in  such

 matters.  They  are  talking  of  bringing  an  end  to  death  penalty  and  that  prison
 houses  should  be  turned  into  mental  hospitals.  But  we  are  living  in  different

 circumstances  in  our  country.  And,  therefore,  it  is  not  proper  to  put  a  check  on

 the  discretion  exercised  by  judiciary  in  such  cases.

 Shri  D.  D.  Mantri  :  By  the  present  enactment  you  are  tying  the  hands

 .of  judiciary.  It  seems  to  have  been  left  not  right  of  interpretation  with  the

 courts.  Every  commodity  or  article  has  a  different  standard  in  varying  places.
 The  courts  are  bound  to  view  a  case  in  light  of  standardization  attached

 thereto.  The  rule  of  law  warrants  that  right  of  discretion  vested  with  the  courts

 ‘should  not  be  disturbed.  With  this  object,  I  hereby  move  my  Amendment
 27.
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 Shri  Hem  Raj  The  standard  of  milk  differs  from  region  to  region—
 Himachal  Pradesh,  Kangra  and  Punjab.  So  is  the  case  with  tea  The  tea

 produced  in  my  part  of  the  County  does  not  compare  with  that  grown  in
 Assam  As  a  result  of  all  this,  people  will  be  apprehended  for  technical  off-
 ces  It  is  feared  that  persons  of  integrity  will  also  be  caught  in  the  trap  It
 is  always  fraught  with  evil  consequences  if  you  send  good  persons  to  jails.  When,
 inside  jails,  they  fall  in  league  with  habitual  criminals,  they  too  get  influenced

 by  them

 Shri  Tulshidas  Jadhav :  (Nanded)
 It  is  imperative  that  we  should

 have  a  definite  view  about  R.  M.  value  it  varies.  The  hon’ble  Minister  had,

 during  the  Select  Committee  deliberations,  observed  that ‘  I  am  prepared  to
 call  a  meeting  of  the  technical  people  so  that  this  may
 But  so  far  this  meeting  of  the  technical  people  has  not  been  convened.  There
 is  no  doubt  about  the  fact  that  offenders  should  be  meted  out  a  sever  treatment
 but  we  can  not  overlook  another  and  more  important  fact  This  is  regarding
 variation  R.M_  value

 Shri  Yashpal  Singh  :  Those  who  indulge  in  nefarious  deeds  of  adultera-
 tion  should  be  disqualified  in  all  walks  of  life  Such  offenders  should  be  treated
 as  unworthy  for  contesting  any  post  or  office  of  repute  A  murderer  takes

 away  the  life  of  a  single  person  but  those  who  resort  to  food  adulteration
 take

 away  the  lives  of  many  persons.  Therefore  there is  need  for  taking  a  strin-

 gent  view  in  such  matters.  The  evil  deeds  performed  by  such  persons  should
 be  publicized  and  they  should  be  branded  unfit  for  seeking  election  to  any
 or  all  posts.

 डा०  मिश्री
 मैं  श्रीमती  रेणुका  राय  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं

 ।

 विश्व  में  आज  मृत्यु  दण्ड  समाप्त  करने  की  विचारधारा  बल  पकड़ती  जा  रही  है  जब  कि  ag  उन

 भ्रपराधों
 की

 सूची  बढ़ा  रही  है  जिनके  लिये  मृत्यु  दण्ड  जाता  है  ।  मैं

 श्री  मसानी
 के  संशोधन का  समर्थन  करता  हूं  ।  सामान्य  अपराधों  के  लिये  मजिस्ट्रेट  को  यह  छूट

 होना  चाहिये  कि  वह  केवल  जुर्माने  दवारा  ही  अ्रपराधी  को  छोड़  दे  ।

 डा०
 सुनील  नायर

 :
 श्री  हेम

 राज
 fairs  प्रमापों  की  जो  चर्चा  की  ;  उसके  बारे  में  मेरा

 निवेदन है  कि  एक  राज्य  में  भी  अलग  झ्र लग  प्रमाप  हो  सकते  हैं  ।  प्रमाप  के  इस  प्रश्न  पर  खाद्य  प्रमाप
 समिति

 में
 विचार

 किया  जायेगा
 ।  Sas

 frig  को  अधिसूचित कर  लागू  किया  जायेगा  |  खा

 प्रमाण  समिति  संविहिंत  निकाय  है  ।  वह  मौजूदा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  ही  स्थापित  की  गई  है  ।

 यदि
 प्रावश्यक  हुमा  तो  वह  प्रमापों  में  परिवर्तन  करेगी  ।  गुजरात  कौर  मद्रास  में  कुछ  परिवतन

 किये
 गधे  हैं

 ।
 खाद्य  प्रमाप  समिति  इस  सभा  की  से  सजग  प्रहरी  का  काम  करती है  |

 के  fea  में  विभिन्न  खाद्यान्नों  का  प्रमाण  निर्धारित  करना  है  ।  विश्लेषण  ग्रोवर  भ्रध्ययन  के

 विभिन्न
 तरीकों  के  माध्यम  से  यह  समिति  पूरी  योग्यता  से  काम  कर  रही  है  ।  सभा  मेरे  इस  विचार

 से  सहमत  होगी  कि  प्रमापों  का  उद्देश्य  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  संरक्षण  शर  शभ्रपराधियों को

 दण्डित  करना  होना  चाहिये  ।

 me
 माननीय  सदस्यों  ने  कहा

 कि
 भ्रपराधियों  के  कुकृत्यों  का  भरपुर  प्रचार  कौर  प्रकाशन

 किया  जाये  ।  मूल  श्रुधिनियम की  धारा  16  की  उप-धारा धारा (2)  में  इसी  area  की  बात  कही
 गई  हूँ

 ।
 यदि  कोई  व्यक्ति  एक  ही  अपराध  दुबारा  अथवा  उसके  बाद  करे  तो  को  भ्र धि कार

 है  कि  ag  भ्र परा धी  के  खां  पर  ही  किसी  भी  समाचार  पत्न  जैसा  न्यायालय उचित  ware

 का  उसके  रहने  का  शादी  का  प्रकाशन करे  ।  इस  सिलसिले में  किये  गये  खर्चें
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 को  अपराधी  से  जुर्माने  की  रकम  के  रूप  में  वसूल  किया  जाये  ।  जहां  तक  श्री  मसानी  कौर  श्री  हेम  राज

 art  प्रस्तुत  संशोधनों  का  सम्बन्ध  aaa  समिति  का  यह  मत  है  कि  परन्तुक  में  सम्मिलित

 अपराध  के  लिये  भी  सजा  की  व्यवस्था  होना  चाहिये  भले  ही  वह  नाम  मात्र  की  ही  क्यों  न

 यदि  सभा  की  ऐसी  इच्छा  है  तो  मैं  प्रस्तावित  संशोधन  स्वीकार  करने  के  लिये  सहमत  हू ं।

 यह  भी  कहना  चाहती हुं  कि  खंड  are  में  भी  श्रीराम  गुरुता  स्वरूप

 के  हो  सकते  इसलिये  आवश्यक  होने  पर  सजा  का  उपबन्ध  आवश्यक  किन्तु  मैं

 इस  बात  से  सहमत  हं  कि  इस  पर  विचार  करने  का  अधिकार  न्यायालय  में  ही  निहित  हो  ।

 marta  किप  गया

 Amendment  made  e e

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  4  तथा  5  के  स्थान  पर  निम्न  रखा  जाय  . D

 of  less  than  six  months  or  of  five  of  less  than  one  thousand  Rupees
 or  of  both  imprisonment  for  a  term  ofless  than  six  months  and  five  of

 less  than  one  thousand  Rupeesਂ

 हक  महीने  से  कम  कारावास  भ्रमणा  एक  हजार  रुपये  से  कम  जुर्माना  या  दोनों--छः

 महीने  से  कम  कारावास प्रो  एक  हजार  रुपये  से  कम  जुर्माना ्  (  28)

 सुशीला

 Sto  सुशीला  नायर  :  श्रीमती  रेणुका  राय  के  संशोधन  के  बारे  में  मेरा  यह  निवेदन

 है  कि  सम्पत्ति  जब्त  करने  का  विचार  तो  अच्छा  है  किन्तु  कानूनी  विशेषज्ञों  का  मत  है  कि

 अरन्य  एक  रोक  खण्ड  में  संशोधन  किये  बगैर  इस  प्रकार  का  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया

 जा  सकता  यदि  वर्त मान  व्यवस्था  से  स्थिति में  सुधार  नहीं  gar  तो  हम  भविष्य  में  किन्हीं

 अन्य  उपायों  पर  विचार

 संशोधन  संख्या  17  शौर  18,  सभा  की  ऋतुमति  वापिस  लिये  TA  ।

 Amendment  Nos.  17  and  18  were,  by  leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  सरकारी  संशोधन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधन  संख्या  3

 नहों  रखा  जा  सकता  |  संशोधन  TAT  10  अवरुद्ध  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  7,  11,  12,  22,  23,  24,  26  27

 मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 Amendments  Nos.  7,11,12,  22,  23,  24,  26  and  27  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 शप्  खण्ड  9,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ain  बने  ै

 प्रस्ताव
 हुश्न  |

 The  motion  was  adopted.
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 rar

 विधेयक

 खण्ड  9  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  9,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  19  का

 थ्री  हेम  राज
 :
 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  4  प्रस्तुत  करता

 यह  एक  सामान्य संशोधन  है  ।  अराज  स्थिति  यह  है  कि  जब  कोई  व्यक्ति  हलदी  या

 नमक  बेचता  है  तो  इंसपेक्टर  जाकर  खुले  हुए  में  से  नमूना  लेता  है  जब  दुकानदार

 यह  श्राप्रह  करता  है  कि  उसी  माल  का  एक  बन्द  THE  भी  इंसपेक्टर  ले  ताकि  यह  सिद्ध

 किया  जा  सके  कि  दोनों  में  एक  ही  सामान है  किन्तु  इंसपेक्टर  इस  बात  से  इन्कार  कर  देता

 i  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  फुटकर  विक्रेता ग्र ों  के  हितों  की  रक्षा  की  जाये

 डा०  सुशीला  नायर
 :  इस  संशोधनकारी विधेयक  में  हमने  यह  व्यवस्था की  है  कि  यदि

 अपराधी  यह  सिद्ध  कर  सके  कि  माल  में  गड़बड़ी  नहीं  है  प्रौढ़  यह  उसी  रूप  में  है  जिसमें

 यह  खरीदा गया  था  तो  उस  स्थिति  में  कोई  समस्या  उत्पन्न  नहीं  होती  है  श्रौतं  उसका

 चालान  नहीं  किया  जायेगा  ।  यह  कानून  को  लागू  करने  का  प्रश्न  है  कौर  उस  पर  विचार

 किया जा  सकता  इसके  लिये  कानून  में  परिवर्तन  करने  की  श्रावश्यकता नहीं

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 4

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 Amendment  No.  4  was  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  10,  विधेयक  का  aa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  \

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  10  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 Clause  10  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  20  का

 डा०  सुशीला  नायर  :  मैं  प्रत्ताव  करती  हूं
 :

 पृष्ठ

 खण्ड  11
 के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाय

 1x.  ‘Amendment  of  Section  section  20  of  the  Principal  Act,  in
 sub-section  (1)  for  the  words  State  Government  or  a  local  autho-
 rity  Or  a  person  authorised  in  this  behalf  by  the  State  Government  or
 local  the  words  “

 the  Central  Government  or  the  State
 Government  or  a  local  authority  or  a  person  authorised  in  this  behalf,
 by  general  or  special  order,  by  the  Central  Government  or  the  State
 Government  or  a  local  authorityਂ  shall  be
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 ं

 ["11.  20  का  संशोधन--मूल  अधिनियम  की  धारा  20  उप-धारा  (1)

 में  सरकार  स्थान य  प्राधिकार  या  राज्श्सरवार  ग्रीवा  स्थानीय

 प्राधिकार  की  कौर  से  इस  कार्य  के  लिये  भ्र धिक ृत  व्यक्ति  शब्दों  के  स्थान

 पर  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  या  स्थानीय  प्राधिकार  या

 केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  या  स्थानीय  प्राधिकार  सामान्य

 अथवा  विशेष  आदेश  द्वारा  इस  कार्य  लिये  भ्र धिक ृत  कोई

 तय  रखें  जायें  (1)

 प्रत्येक  अभियोग  के  लिये  किसी  व्यक्ति  को  अधिकृत  करना  व्यवहार्य  नहीं  कानून

 विशेषज्ञों  की  से  मौजूदा  संशोधन  आवश्यक  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ

 खण्ड  11  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए

 11  ‘Amendment  of  section  section  20  of  the  Principal  Act,  in

 sub-section  (1)  for  the  words  State  Government  or  a  local

 authority  or  a  person  authorised  in  this  behalf  by  the  State
 Government  or  a  local  the  words  Central  Govern-
 ment  or  the  State  Government  or  a  local  authority  or  a  person
 authorised  in  this  behalf,  by  general  or  special  order,  by  the

 or  a  local Central  Government  or  the  State  Government

 authorityਂ  shall  be  substituted.’

 11.  धारा  20  का  संशोधन--मूल  म्रधिनियम  की  धारा  20  उपधारा  (1)

 में  सरकार  अथवा  स्थानीय  प्राधिकार  या  राज्य  सरकार  अथवा  स्थानीय

 प्राधिकार  की  झोर  से  इस  कार्य  के  लिये  अ्रधिकृत  व्यक्तिਂ  शब्दों  के  स्थान

 पर  *'केन्द्रीय  सरकार  अ्रथवा  राज्य  सरकार  या  स्थानीय  प्राधिकार  या  केन्द्रीय

 सरकार  या  राज्य  सरकार  या  स्थानीय  प्राधिकार  सामान्य  अथवा  विशेष

 द्वारा  इस  कार्य  के  लिये  अधिकृत  कोई  व्यक्तिਂ  शब्द  रखे  जायेंਂ  (  1)

 संशोधन  स्वीकृत  हुमा  ॥

 The  amendment  was  adopted.

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  11,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ay  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  '

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  11,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 Clause  11,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 12  से  14  विधेयक  का  ग  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted.

 खंड  १२  से  १४  विधेयक  में  जोड़  fig  गयें  ।
 Clause  12  to  14  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  1

 श्री  ag
 :

 मैं  संशो
 न  संख्या  19  प्रस्तुत  करता हूं  ।
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 26,  नवम्बर  1964  खाद्य  झपभिश्रण  रोक  विधेयक

 me 12  से  14  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  12  to  14  were  added  to  the  Bill

 as 1

 श्री  बड़े  :  में  संशोधन  संख्या  19  प्रस्तुत करता  हुं

 There  is  no  preservative  for  khoya.  In  a  case  in  Delhi  it  has  been  observed
 that  under  rule  20  of  the  Prevention  of  Food  Adulteration  Rules  1955,  no

 preservation  has  been  prescribed  for  khoya  The  result  of  analysis  comes

 after  four  months  and  by  that  time  the  sample  gets  rotten.  This  results  in

 acquittal  of  the  offender  can  cite  another  example.  The  moisture  content
 of  Delhi  butter  is  always  more  than  of  creamery  butter.  It  has  been  stated  just
 now  that  research  is  being  conducted.This  means  that  even  basis  has  not  been

 prepared  which  should  have  been  done  prior  to  conviction  As  such  no  stan-
 dards  have  been  fixed  for  ghee,  hing,jira  and  tea.  I  urge  for  the  postponement
 of  the  application  of  the  law.  The  law  should  not  be  enforced  till  standards  are

 €

 श्री  नारायण  दांडेकर  सामान्य  सिद्धान्त  यह  है  कि  पहले  कानन  पास  किया

 जाता है  और  फिर  नियम  बनाये  जाते हैं  ।  विंमान  स्थिति  में  उलटी  बातें  waar

 जा  रही  हैं  ।  यहां  पर  अ्रधिनियम भी  है  प्रौर  नियम  भी  तयार  हैं  ।  संशोधित  रूप  में

 नियम  के  अनसार  न्यूनतम  अ्रवधि  का  कारावास  सजा  का  maw  है  ।  जबकि

 नियम  कौर  संशोधनकारी  विधेयक में  वें  बातें  नहीं  अभिव्यक्त  की  है  जिनसे  अपराध  की  सृष्टि

 होती है  किसी भी  दण्ड  विधान का  यह  झ्रावश्यक  वर्ग  होता  है  कि  अपराध  के  निर्माण कारी

 तत्त्वों  का  अधिनियम  में  ही  वर्णन  होना  चाहिये  |  सरकार  को  यह  बात  सुविधाजनक

 नहीं  रही  कि  सब  बातों  का  विशद  प्रमाप  यहां  दिया  जाय  ।  fart  एक  ऐसा  अपराध  जिसके

 लिये  कारावास  की  सजा  हो  सकती  है  कौर  यह  न  बताया  गया  हो  कि  वह  स्रपराध  किन

 बातों  से  उत्पन्न  होता  है  at  va  स्थिति  में  सबसे  पहले  नियम  बनाये  जाना  चाहिये  यह

 विधेयक  wa  ही  स्तुत्य  हो  किन्तु  जिस  पद्धति  से  हम  उसे  पारित  कर  रहे  हैं  वहू  कानून
 की  weal  परिपाटी  नहीं

 अपमिश्रण  के  अतिरिक्त  एक  कौर  समस्या  है--निम्न  स्तर  की  वस्तुएं  |  हजारों  प्रकार

 के  नमूने  प्राप्त  करने  के  बाद  प्रमाण  निर्धारित  किये  जाते  हैं  लेकिन  इस  बात  की  मांग  करने

 पर  कि  किन  आंकड़ों  के  आधार  पर  प्रमाण  तैयार  किये  जाते  विभिन्न  संगठनों  को  कोई

 उत्तर  नहीं  दिया  अरन्य  कई  विषय  हैं  |  दूध  से  उत्पन्न खाद्य  गरम  मसाले
 wy

 खाद्य  वस्तुएं
 ae  इन  सबके  बारे  में  अलग  अलग  ढंग  से  विचार  करना  है  ।

 aa
 में

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  भी  उसे  तब

 तक  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिये  जब  तक  नियमों  का  पुनरीक्षण  शौर  प्रमाप  तैयार  नहीं  हो

 जात े।

 श्री  ata  fag  महीडा  :  मैं
 उस

 निर्वाचन  क्षेत्र  से
 सम्बद्ध

 हूं  जहां  काफी  दूध  कौर  दूध  की

 वस्तुएं बनती  हैं  इस  सिलसिले में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  तक  प्रमाप  निर्धारित  नहीं

 किये  जायेंगे  हम  भ्रपराधियों  को  किस  प्रकार  दण्ड  दे  सकते  पंजाब  उच्च  न्यायालय में

 रिवीजन  संख्या  280  1962)  के  निर्णय  में  कहा  गया  कि  कई  महीने  बाद

 नमूना  कलकत्ता  भेजने  के  पश्चात  भी  दो  विश्लेषणकर्ताश्रों  की  सम्पत्ति  में  इतना  अन्तर  नहीं

 gl  सकता  जब  तक  कि  विश्लेषण  किताबों  ने  अपना  काम  सावधानीपूर्वक  न  किया  इस
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 मामले  में  दण्ड  रद  कर  दिया  गया  कौर
 अपराधी  रिहा कर  दिया  पुना  नगर  निगम

 के  एक  मामले  में
 भी

 पूना  के  विश्लेषण  कर्ता  कौर  कलकत्ता  की  प्रयोगशाला
 में  पृथक  परिणाम

 बताये  गये  ।  शर्त  हमें  इस  विषय  में  अत्यन्त  सावधानी से  काम  करना  चाहिये  |  यदि  हम

 वर्तमान  रीति  से  काम  करते  रहे  तो  ऐसे  व्यक्ति  के  विरुद्ध  अपमिश्रण  का  ay  लगाया

 जायेगा  जिसने  अ्रपमिश्रण नहीं  किया

 डा०  सुशीला  नायर
 :  मुझे  यह  देखकर  श्राश्चयं  guise  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 भोक्ता ओं  का  नहीं  अपितु  व्यापारी  वर्ग  का  दृष्टिकोण  अभिव्यक्त  किया  मैंने  पहले  यह

 नहीं  कहा  था  कि  प्रमाण  नहीं  हैं  ।  सन्  1961  में  सर्वेक्षण  किया गया  था
 अब  उसकी

 विशेषज्ञों पुनरीक्षण  करना  चाहिये  ।  प्रमाप  का  स्तर  ऊंचा  उठाने  की  झ्रावश्यकता  है  |

 द्वारा  निर्धारित  प्रमाप  गजट  में  प्रकाशित  किये  जाते  लोग  अ्रापत्तियां  भेज  सकते

 इन  आपत्तियों  पर  फिर  विशेषज्ञ  विचार  करते  इसके  पश्चात्  अंतिम  प्रमाण  गजट  दें

 प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।  सं विहित  रूप  से  निर्धारित  समिति  विश्वस्त  संस्था  उसके  काम

 पर  किसी  बाहरी  संस्था  को  सम्मत्ति  देने  की  आवश्यकता  नहों  है  ।

 प्रस्तुत  संशोधन  स्वीकार  नहीं  करती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  19  मतदान  के  लिये  रखा  गया  |

 लोक  सभा  में  मतदान  हुमा  ।

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष में  9,  विपक्ष  में  50

 Ayes  9  Noes  50

 The  motion  was  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1  विधेयक  ara  बनेਂ  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  4 |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  1  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 Clause  1  was  added  to  the  Bill.

 प्रीमियम  सुत्र  ौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 The  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पु०  शे०
 :  मैं  प्र  गव

 करता
 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  |

 डा०
 सुशीला

 नायर  :
 मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 विधेयक  wae
 >  err .

 T
 ryfs
 धत  रूप  पारित  किया  जाये  है है
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 5,  TAIT  1886  लोक  प्रतिनिधित्व
 विधेयक

 a  ण

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  क्या  दोनों  एक  साथ  प्रस्तुत  करेंगे
 ?

 श्री qo  go  भास्कर  :  मैं  ग्रसना  प्रस्ताव वापस  लेता
 हूं

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  \

 श्री  नरेन्द्र सिह  महिला
 :

 जब  हम  सद्भावना पूर्वक  किसी  बात  की  आलोचना  करते  हैं  रोक

 सुझाव  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  हम  व्यापारी  वर्ग  का  प्रतिनिधित्व  करते

 यह  अनचित है  |

 डा०  सुशीला  नायर  :  मैंने यह  आरोप  नहीं  लगाया  ।  मैंने  तो  केवल  इतना  कहा  था

 कि  व्यापारी  ay  का  दृष्टिकोण  अ्रभिव्यक्त  किया  जा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 सकी  विधेयकों  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 a eee  ep

 re  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 REPRESENTATION  OF  THE  PEOPLE  (SECOND  AMENDMENT)

 मंत्रालय में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया

 यदि  कभी  ag  प्रश्न  उत्पन्न  हो  कि  dag  अथवा  राज्य  विधान
 जिनमें  संघ  राज्य

 क्षेत्र  की  विधान
 सभा  भी  सम्मिलित

 का  कोई  सदस्य  भ्रनुच्छेद  103  अथवा  भ्रनुच्छेद  191

 या  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  1963  की  धारा  14(1)
 के  अधीन  शनहूंताग्रस्त

 हो  गया  तो  राष्ट्रपति अथवा  जैसी  स्थिति  का  निर्णय  करना  किन्तु

 उसे  fia
 करने  के  पहले  उसके  लिये  चुनाव  श्रायोग  से  सम्मति  प्राप्त  करना  श्रनिवायें  है

 जिसके  आधार  पर  वह  निर्णय  करेगा  |  वर्तमान  कानून  के  प्रतीत  चुनाव
 आयोग

 के
 लिये

 यह  निर्णय  करना
 कठिन है  कि  किसी  सदस्य  के  विरुद्ध  लगाये  गये  आरोप  कहां  तक  सही  हैं

 क्योंकि
 उसे

 दस्तावेज  प्राप्त
 करने  अथवा  साक्ष्य  सुनवाई  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  उड़ीसा

 के  मुख्य  मंत्री
 से

 संबंधित  मामले  में  चुनाव  आयोग ने  तो  यह  सम्मति  carat  की  थी  कि

 प्रवक्ता ee  बहुधा  तथ्य  विधि  fatira  होते  चुनाव  आयोग  को  ऐसी
 शक्तियां  प्र

 करना  वांछनीय  होगा  जो  जांच  आयोग  195  2,  के  अधीन  योगों  को  दिये  जाते  हैं
 oy

 यह  औपचारिक  संशोधनकारी  विधेयक  मैं  इसे  सभा  की  रीति  के  लिये  प्राप्त

 करता  हुं  ।
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 Importance

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  बना  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ह

 श्री  कपूर  सिह  )  चुनाव  wae  ने  सन्  1957  के  दूसरे  श्राम  चुनाव

 के  पश्चात्  भी  इसी  आशय  की  सिफारिश  की  थी  किन्तु  सरकार  ने  उस  समय  उनकी  सर्वथा

 उपेक्षा कर  दी  ।  अरब  चुनाव  आयोग  के  दोहराने  पर  वे  मौजूदा  कार्यवाही  कर  रहे  यदि

 समय पर  ही  इन  सिफारिशों  को  लागू  किया  जाता  तो  उड़ीसा  के  मुख्य  मंजरी  उनके  विरुद्ध  लगाये

 गये  आरोपों  से  नहीं  बच  पाते  ।  इस  विधेयक  में  चुनाव  आयोग  को  सिविल  कोर्ट  के  समकक्ष

 समझे  जाने  का  उद्देश्य  उसके  समक्ष  हुई  कार्यवाही  न्यायिक  समझी  जायेगी  ;  आयोग  के  समक्ष

 दिये  गये  साक्ष्य  को  साक्षी  के  विरुद्ध  प्रयुक्त  नहीं  किया  जायेगा  यद्यपि  मिथ्या  साक्ष्य  के  लिये

 उस  पर  प्रिया  चलाया  जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  विषय  पर  कल  चर्चा  करेंगे  ।

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना--जारी

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  -OF  URGENT  PUBLIC

 (2)  मरमागोश्रा  cea  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  समाचार

 श्री  स०  मो०  बुर्जों  मैं  श्रम  at  रोजगार  मंत्री  का  ध्यान  ware

 पत्तन  के  कर्मचारियों  की  कथित  हड़ताल  के  शभ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर

 दिलाता  हूं  ate  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  विषय  पर  एक  वक्तव्य दें

 aa  श्र  रोजगार  मंत्री  :  wart  में  मैसेज  शान्ति लाल

 खुशालदास  एण्ड  हआ ब्नादस  के  विजमैन--एक  स्टीवर्डारिंग फर्म  ने  11  1964  को  हड़ताल

 कर  दी  थी  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kotah)  :  There  is  no  quorum  in  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बजायी  जाय े।

 श्री  रंगा  :  मंत्री  महोदय  अपना  वक्तव्य  पढ़  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कोरम  के  चैलेंज  होने
 पर

 घंटी  बजायी  गई  किन्तु  उस  पर  भी  जब
 कोरम  पूर्ति  नहीं  हो  सकी  तो  मेरे  पास  सभा  स्थगित  करने  के  अ्रतिरिक्त  wea  मार्ग  महीं

 इसके  पहचान  लोक
 सभा  27  1964/6  1886  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday,
 November  27,  1964/Agrahayana  6,  886  (Saka).
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